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 लोक-सभा  साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 के  मौखिक  उत्तर

 बुनियादी  शिक्षा  सम्बन्धी  dara  चलचित्र

 1*२२४१.  थी  एस०  सो०  सामन्त  :  बया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  में  are  तक  बुनियादी  शिक्षा  सम्बन्धी  कितने  वृतान्त  चलचित्र  बने

 उनके  विस्तृत  प्रचार  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया गया

 क्या  यह  सच  है  कि  यूनाइटेड  स्टेट्स  इन्फार्मेशन  क्वींस  के  फिल्म  सेक् दान  ने  महात्मा  गांधी

 के  वनियादी  शिक्षा के  सिद्धान्त पर  ग्राघारित  की  दिक्षाਂ  पर  एक  फिल्म  बनाई

 यदि  तो  कया  वह  प्रदर्शित  की  जा  रही  है
 ?

 t farert  उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली )

 )  (१)  फिल्म  डिवीजन  के  वितरण  विभाग  के  माध्यम  द्वारा  सार्वजनिक  सिनेमाघरों  में  प्रदान

 भ्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलती  फिरती  गाड़ियों  के  माध्यम  द्वारा  |

 (२)  क्षणिक  are  सामाजिक  कल्याण  संगठनों  में  परिचालन  जो  केन्द्रीय  फिल्म

 लाइब्रेरी के  सदस्य  हें  ।

 महात्मा  गांधी  के  बुनियादी  दिक्षा
 के  सिद्धान्त  पर  आघारित  की  शिक्षाਂ  फिल्म

 भारत  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  प्राविधिक  सहयोग  मिलान  द्वारा  निर्मित  की  गई  है  ।

 एस०  सी
 ०  सामन्त  :  क्या  ये  दो  वृतान्त  चलचित्र  मंत्रालय  द्वारा  सूचना  प्रसारण  मंत्रालय

 कें  माध्यम  द्वारा  तैयार  किये  गये  थे
 ?

 क्‌०  एल०  श्रीमाली  :  फिल्मों  का  निर्माण  शिक्षा  मंत्रालय  के  परामर्श  से  किया  जाता है

 उनका  निर्माण  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मन्त्रालय  के  फिल्म  डिवीजन  द्वारा  किया  जाता  हैं  ।

 शी  एस०  सी०  सामन्त  :  यूनाइटेड  स्टेट्स  इन्फार्मेशन  सर्विस  के  फिल्म  डिवीजन  द्वारा  विस्तृत

 प्रचार  किये  जाने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया गया  है  ?  —————_$_——

 अंग्रेजी में में

 W¥s



 rv  ee ACA  मौखिक  उत्तर  १६  LENS

 क्तेञ  एल०  श्रीमाली  :  वह  कार्य  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  प्राविधिक  सहयोग  मिशन का  है
 |

 हारा  उ  कीई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।

 श्री  बो०  एस०  मूर्ति  भाग  के  उत्तर  को  सम्बन्ध  में  में  चाहता  हूँ  कि  एक  फीस

 घ्
 एक  स्थान  पर  कितने  समय  तक  प्ररित  की  जातों  य  ?  क्या  समय  बजाय  जाने  की  कोई  प्रार्थना  को  गई

 हैं  ate  यदि  होता बा  उसकी  अनुमति दी  गई  है  ?

 क्‌०  एल०  श्रीमाली  :  मिशन
 ने  हमसे  कुछ  जानकारी  माँगी  थी  wie  वह  जानकारी

 १६४४  में  दे  दी  गई  थी  |  में  समझता  हूँ  कि  फिल्म  उस  अवधि  के  बाद प्रदर्शित को  जा  रही  है

 qed  में  निश्चित  तिथि  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  भक्त  दन  :  महात्मा  जो  के  जीवन  पर  जो  यह  इन  लाइफ  नाम  का  फिल्म

 तैयार किया  गया  जहाँ  तक  में  समझता  हूँ  यह
 केवल

 झंग्रेजी में है में  है
 ।

 क्या  इसे  हिन्दी
 गौर

 दूसरी  भारतीय

 भाषाओं में  भी  तैयार  करने का  कुछ  उद्योग  किया  गया  है  ?

 डा०  क०  एल०  श्रीमाली  :  यह  फ़िल्म  दोनों  हिन्दी  शौर  में  तयार  किया  गया  है  |

 साहित्य  अकादमी

 1*२२४२.  श्री  दिवस्पति  स्वामी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  साहित्य  अकादमी  द्वारा  भारतीय  भाषाओं  की  पुस्तकों  की  एक  प्रदर्शिनी

 आयोजित की  जा  रही  है  ।

 साहित्य  अकादमी  द्वारा  समस्त  मुख्य  भारतीय  भाषाओं  में  अनुवाद  के  लिये  कितने  विदेशी

 ग्रन्थ  चुने  गये  कौर

 गत  तीन  वर्षों  में  कन्नड़  साहित्य  की  कितनी  पुस्तकों  को  पुरस्कार  प्राप्त  हुआ  ह्  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम  श्रीमान

 पच्चीस  ।  इन  ग्रन्थों की  सूची  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जाती है
 |  [  देखिये  परिदिष्ट  १३,

 अनुबन्ध  संख्या  ४२  |

 एक  |

 श्री  दिवमृत्तिं  स्वामी  ८  क्या  अकादमी  द्वारा  पुराने  साहित्य  के--विशेषकर  पत्तियों  पर  लिखित

 साहित्य  के--प्रभुपाद  भर  मुद्रण  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 एस०  एम०  दास  :  यह  प्रदान  विदेशी  ग्रन्थों  के  हिन्दी  श्र  भ्रमण  भाषाओं  में  अ्रनुवाद  से

 सम्बन्धित है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  प्रश्न
 की

 सूचना  दें  तो  में  उसका  उत्तर  दे  प्रमुख
 |

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  जवाहरलाल
 :  साहित्य  अकादमी  का

 पति  होने  के  नाते  में  इस  विषय  पर  कुछ  जानकारी  दूंगा
 |

 इंस  समय  अकादमी  पुरानी  पांडुलिपियों
 में

 नहीं  भारतीय  भाषाओं  के  साहित्य  में  लगी  हुई  हे  जो  निस्संदेह  कई  सौ  वर्ष  पुराना  है-उनमें  से  कुछ

 इससे  भी  अ्रधिक  पुराना  है  |  हम  सर्वप्रथम  कबिता  संग्रह  प्रकाशित  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  कार्य  बहुत

 ज्यादा  ate  को  पत्तियों  पर  लिखित  पांडुलिपियों  के  प्रकाशन  at  wet  महत्वपूर्ण  है  कौर  क्सी

 संगठन  द्वारा  हाथ  में  लिया  जा  सकता हैँ
 ।

 भारत  सम्बन्धी  विज्ञान  की  संस्था  (  इंस्टीट्यूट  श्रॉफ़  इन्डोलॉजी  )

 बनाने  की  बात  चल  रही है
 जो  पाली  और  समस्त  प्राचीन  पांडुलिपियों  का  कार्य  करेगी  कौर

 सर्वे  प्रथम  gee  एकत्रित  करेगी  क्योंकि  वह  समस्त  भारत  में  फला  हुजरा  ह  अर  फिर  उनको  सूचियाँ

 बनाएगी  att  फिर  उनमें  से  ऐसो  greeter frat  को  प्रकाशित  करने  का  प्रयत्न  क  गी  जो  प्रकाशित  की

 जा  सकती  हों  ।

 —————  ese  sew

 मल  अंग्रेजी  में



 १६  १९४६  मौखिक  उत्तर  २४५०

 सेठ  गोविन्द  दास  :
 कभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  इस  प्रकार  को  एक  प्रदर्शन  का  प्रबन्ध  किया

 जा  रहा  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्रो  जी  को  यह  बात  मालम  है  कि  गये  बार  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  जो  प्रदर्शनों

 को  गई  थी  उसमें  पुस्तकों  का  संग्रह  बहुत कम  प्रो  क्या  इस  बात  का  कोई  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हैं

 कि  aa तक  जितनी  भी  भाषियों  को  दस्तकें  निकली हैं  उनमें  से  अधिक से  अधिक  की  प्रदर्शनी  जाये  ।

 ale  अगर  ऐसा  बिचार  है  तो  इसमें  किन-किन  संस्थाओं  की  सहायता  ली  जा  रही  है

 | डा०  एम०  UAo  :
 इस  प्रदर्शनी  में  समस्त  भारतीय  भाषाओं  की  पुस्तकें  प्रदर्शित  की  जायेंगी

 प्रौढ़  किसी  भाषा  की  कितनी  gets  प्रदर्शित  की  जा  सकती  हें  इसकी  कोई  सीमा  नहीं  है  ।  इसलिये  हम

 समझते  हू ंकि
 इस  प्रदर्दानी  में  बहुत  संख्या में  पुस्तकें  होंगी  |  साहित्य  भ्र का दमी  इस  प्रदर्शनी  का

 आयोजन
 कर  रही है

 ्र
 मैं

 नहीं  जानता
 कि  वह  किसी  अन्य  संगठन

 को  सहायता भी
 ले  रही हूं

 बी०
 एस०  ्  इत  ताड़ की  पत्तियों की  पांडुलिपियों के  संरक्षण  के

 जो  नष्ट हो  रही
 ग अकादमी  क्या  कदम उ उठा  रहो  है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  ने  कभी-प्रभी  कहा  था  कि  साहित्य  झ्र का दमी  इस  समय  इस  रन
 से

 सम्बन्धित  नहीं  है  |  हमारा  सम्बन्ध  श्रमिक  wrest  के  विकास  से  ग्रा धनिक  शब्द  का

 प्रयोग  काफी  विस्तृत  wa  में  गया  है  अज्ञात  यदि  हम  बंगाली  महाराष्ट्र  को  लें  तो  यह  कई
 सौ  साल  पुराना  हैं  ।  हम  प्राचीन  भाषाओं  सर  ताड़  की  पत्तियों  की  पांडुलिपियों  का  कार्य  भो  कर  सकतें

 ।  परन्तु  हमें  कार्य  के  किसी  एक  पहल  पर  केन्द्रित  होना  है  अरार  इस  समय  वहू  इन  आधुनिक  भाषाओं

 का  विकास  कौर  एक  दूसरे  को  समझाना  है  ।  कार्य  का  दूसरा  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख

 किसी  नई  भारत  सम्बन्धी  विज्ञान  संस्था  द्वारा  किया  जायेंगी  ।  वे  उसे कर  सकते  हैं  ।

 गाडिलिगत  गोड ़:  उपमंत्री ने  भाग  का का  उत्तर  स्वीकारात्मक  दिया  ।  ये  पुस्तकें  क

 प्रदर्शित  की  जायेंगी  |  क्या  erat  के  वचन  भी  प्रकाशित  किये  जायेंगे  ?

 tat  जवाहरलाल  नेहरू  :  यह  wisn  पुस्तक  प्रकाशनों  की  प्रदर्शनी  है  ।  माननीय  सदस्य  महसूस

 करेंगे  कि  विभिन्न  भारतीय  भाषियों  में  आधुनिक  पुस्तकें  प्रकाशित  की  जाती  हूं  यह  प्रदश  नी  पुस्तकों
 के  प्रकाशन  के झाधुतिक  ढंगों  को  हैं  न  कि  उनकी  की  ।  प्रदर्शनी में  लोग  विषय  वस्तु

 नहीं
 पढ़ते  ।  वे  यही देखना  चाहते  हैं  कि  Mahe  भारतीय  भाषाश्चों में में  पुस्तकों  का  प्रकाशन  कसा  होता  है  ।

 जिला  सामाजिक  शिक्षा  श्रायोजक

 1२२४३.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  दिक्षा  मंत्री  जिला  सामाजिक  दिक्षा  आयोजकों  की  नियुक्ति

 को
 योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  बताने  की  कृपा

 ?

 Tferert  उपमंत्री  के  एल०  श्रोसाली )  :  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ४३  |

 श्री  राम  कृष्ण  :  ग्रह  इन  को  टिंग  के  लियें  क्या-क्या  इन्तिज़ाम  किया  गया  है
 ?

 डा०  Fo  एल०  श्रीमाली  :  उनके  लिये  ट्रेनिंग का  कोई  खास  ध्रुव  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।

 जसा  कि  स्टेटमेंट  में  बतलाया  गयां  हैं  जो  लोग  योग्य  होंगे  वे  ही  इन  पदों  पर  नियुक्त  किये  जायेंगे  ।

 डा०  रामा  राव  :  सामाजिक  दिक्षा  आयोजकों  के  क्या  विशेष  कार्य  होंगे  और  वे  साधारण  दिक्षा

 निरीक्षकों के  कार्यों  से  किस  तरह  भिन्न  हैं
 ?  वे  साधारण  दिक्षा  संस्थानों  में  काम  करते  हैं  अथवा

 faery  सामाजिक  dean में
 ?

 भ्रंग्रेजी  में में



 रश १  मौखिक  उत्तर  १६  X&

 के०  एल०  श्रीमाली :  मैंने एक  मिनट  पुर्व  जो  कुछ  कहा  था  उसमें  शुद्धि  करना  चाहता  हूँ

 शिक्ष का  ग्रा पोज कों  के  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  सामुदायिक  परि  योजना  प्रशासन  ढार  कुछ  प्रबन्ध  किया
 जा

 रहा  है  |  जहाँ  तक  प्रभी-प्रभी  उठाये  गये  प्रदान  का  सम्बन्ध  मैं  कहूँगा  कि  इन  आयोजकों का  मुख्य  कार्य

 सामाजिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सामदायिक  परियोजना  प्रशासन  द्वारा  किये  जानें  वाले  कार्य  कौर  राज्यों

 शिक्षा  विचारा  द्वारा  किये  जानें  वाले  कार्य  में  एक  प्रकार  का  समन्वय  लाना  था  ।  इस  समय  इन  दो

 विभागों  के  कायें  में  समन्वय  करने  की  कोई  एजेंसी  नहीं  हैं  ।  हम  इरादा  कर  रहें  हैं  कि  द्वितीय  योजना

 अवधि  के  प्रीत  तक  सामुदायिक  परियोजनायें  कौर  राष्टीय  विस्तार  सेवा  समस्त  ear  में  फल  जायगी  |

 यह  आवश्यक  हूँ  कि  सामाजिक  दिक्षा  झा योजक  जैसा  कोई  पदाधिकारी जिले  में  नियुक्त  किया

 जाय  ताकि  ag  सामुदायिक  परियोजना  प्रशासन  सामाजिक  दिक्षा  कार्यक्रम  के  कार्य  अर  राज्यों  के

 शिक्षा  जिनमें  सामाजिक  शिक्षा  झा योजक  हारा  किये  जानें  वाले  कार्य  का  समन्वय

 कर  सक  |

 सेठ  mifaez are दास  :  व्या  माननीय मंत्री  यह  बात  जानते  हैं  कि  भिन्न-भिन्न राज्यों  में  समाज  शिक्षा

 का  पाठ्यक्रम  कौर  पद्धति  अलग-अलग  तरह  की  है  प्रौढ़  नया  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  यह

 पाठ्यक्रम  प्रौढ़  पद्धति  सारे  देश  में  करीब-करीब  एक  सी  बना  दी  जाये
 ?

 डा०  Fo  एल०  श्रीमाली  :  न  तो  एक  सी  बनाई  सकती  है  न  मेरी  दृष्टि  से  यह  वांछनीय  है

 क्योंकि हर  एक  स्टंट
 को  समस्यायें  श्रलग होती हैं श्रौर होती  हैं  उन  को  इस  बात  का  पूरा  मौका  होना  चाहिये

 कि  वह  अपना  पाठ्यक्रम  कौर  पाद्य  विधि  बनायें  ।

 थो  एम०  डी०  जोशी  :  क्या  ये  जिला  सामाजिक  दिक्षा  आयोजक  जिला  सामाजिक  शिक्षा

 न्नमितियों  के  भ्रन्तगंत  कार्य  करेंगे  अथवा  सामुदायिक  परियोजना  प्रशासन  अथवा  दोनों  के
 ?

 Sto  के०  एल०  श्रीमाली  :  श्रीमान  ।  उनकी  नियुक्ति  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जायेगी ।

 श्री  डी०  ato  धर्मा  :  इन  जिला  सामाजिक  दिक्षा  श्रायोजकों  की  भर्ती  किस  तरह की  जायगी

 और  यथा  वे  प्रत्यक्षतः  राज्य  सरकारों  के  अन्तर्गत  होंगे  अथवा  राज्य  शर  केन्द्रीय  दोनों  सरकारों  के
 ?

 क०  एल०  श्री मालो :  श्रीमान  ।  वे  राज्य  सरकारों  के  अ्रन्तगंत  होंगे  |  केन्द्रीय  सरकार

 राज्य  सरकारो ंके  इन  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लिये केवल  झ्रनुदान  देगी  |

 पलिस  सब-इन्सपेंक्टरों  को  wat

 1*२२४४.  को  एम०  एल०  अग्रवाल
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  क कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  स्टेट्समैन  में  एक  विज्ञापन  द्वारा  रारकार  नें  पुलिस  सब-इन्सपेक्टरों की
 भर्ती  के  लिये  प्रार्थनापत्र  आमंत्रित  किये  शर

 यदि  तो  भर्ती  के  कार्य
 में

 क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 हा ं|

 (  )  बीस  उम्मीदवार  चुने  गये  थे  जो  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे

 श्री  एस०  एल०  श्रग्रबाल
 :  कितने  उम्मीदवारों ने  प्रार्थना  पत्र  दिय ेथे  शौर  उनमें  से  कितने

 चने  गये  ?

 श्री  दातार  :
 प्रार्थना  पत्र  देने  वाले  व्यवसायों

 की
 संख्या  बहुत  ०००  से  झिझक--थी

 और  २०  उम्मीदवार  चुने  गये  थे  |

 पंडित  डी०  एन०  तिबारी :  चुनाव का  तरीका
 क्या  हूँ

 ?
 —  iro

 at  में
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 Taft  दातार  :  चुनाव  दो  समितियों  द्वारा  किया  जाता  एक  प्रारम्भिक॑ स्थानीय  चुनाव  बोर्ड

 है  जो  विभिन्न  केन्द्रों  में  बैठता  HA  लगभग  १७  केन्द्रों  कौर  श्रुति  चनाव  केन्द्रीय चुनाव  बोर्ड  द्वारा

 यहाँ  किया  जाता  है  ।

 डॉ०  एन०  तिवारी  :  स्थानीय  चुनाव  बोर्डे  के  सदस्य  कौन  होते  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  वे  गप्तवार्ता  विभाग  के  अधिकारी  होते  ।

 श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :  उम्मीदवारों के  लिये  कया  अहंता यें  निर्धारित
 की  गई  हैँ

 ।

 श्री  दातार  :  जहाँ  तक  श्रोताओं  का  सम्बन्ध  हैं  सब-इन्सपेक्टरों  की  दो  श्रेणियाँ  ह  साधारण

 शर  प्राविधिक  ।  साधारण  सब-इन्स्पेक्टरों  के  लिये  बी ०  wo  अथवा  बी०  एस०  सी ०  होना  आवश्यक है

 ग्रोवर  प्राविधिक  सब-इन्स्पेक्टरों के  लिये  भौतिक  शास्त्र  शौर  गणित  में  बी०  एस०  सी ०  होना  आवश्यक  हू  |

 श्री  एस०  एल०  अग्रवाल  :  प्रयेक्षित  उम्मीदवारों  की  भर्ती  के  लिये  बया  कदम  उठाय  जानें

 बाले  हैं  ?

 दातार  :  मैं  प्रशन  नहीं  समझ  सका  |

 treat  महोदय  :  में  भी  नहीं  समझा  |

 एस०  एल०  अग्रवाल  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  और  अधिक  सब-इन्स्पेक्टरों  की  भर्ती  के  लिये

 जिन  की  आवश्यकता  क्या  कदम  उठाये  जाने  वालें  हैं
 ?

 Tait  दातार  :  ह हमें  प्रति  वर्ष  २०  की  आवश्यकता होती  है  ।  इसलिये हम  भ्रमित  लोगों को  स्थान

 नहीं  दे  सकते  ।

 हिन्दी  परोक्ष  समिति

 २२४४.  थो  भक्त  ददन  क्या  शिक्षा  मंत्री  &  28uy  के  अतारांकित  संख्या

 VIER के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  fart  परीक्षाओं  की  मान्यता  के  पर  विचार  करन  लिये  नियत  की  गई

 हिन्दी  परीक्षा  समिति  ने  अरपना  कार्य  समाप्त कर  लिया  और

 यदि  तो  क्या  उसकी  मुख्य  सिफारिशों  तथा  उसके  निर्णयों
 ar

 एक  प्रति  सभा-पटल

 रखी  जायेंगी
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली  नहीं  ।

 set  ही  नहीं  उठता  |

 थी  भक्त  दरशन  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  यह यह  समिति  लगभग  पिछलें  ढाई  वर्ष  से  कार्य  कर  रही  है  ?

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  खास  हैं  जिन
 की

 वजह  से  निर्णय  करने
 में

 देरी  हो  रही  है
 ?

 डा०  कक०  एन०  श्रीमाली :  मुझे इस प्त  बात  का  बड़ा  अफसोस  है
 कि  इस

 कमेटी
 की  रिपोर्ट  जल्दी  नहीं

 तैयार  हो  सकी  ।  लेकिन  जहाँ  तक  मिनिस्ट्री  का  सम्बन्ध  उन्होंने  इस  बात  की  पूरी  कोशिश  की
 कि

 जल्दी  से  जल्दी  यह  रिपोर्ट  तैयार  हो  जाये  ।  दिक्कत  यह  हैं  कि  कुछ  पार्लियामेंट  के  मेहनत इस  के  सदस्य हूं

 प्रौढ़  चेयरमैन  भी  पार्लियामेंट
 के

 मेम्बर  वह
 भी

 काम
 में

 बहुत  व्यस्त  रहते  हैं  कौर  इस  कारण
 वे

 मिनिस्ट्री
 के

 बहुत  दरख्वास्त करने  पर  भी  रिपोर्ट  तैयार  नहीं  कर  सके
 ।
 मैं

 राशा
 करता  हूँ  कि  उसकी  अगली  बैठक

 जून ने
 में

 होगी  ate  रिपोर्ट  शीघ्र  से  शीघ्र  ce I
 तैयार  हो  जायेंगी  ।

 er

 मूल  अंग्रेजी में
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 शी भक्त ददन भक्त  ददन  :  इस  सूची  से  ज्ञात  होता  है  कि  इस  समय  aa  में  २४  संस्थायें  ऐसी  हैं  जो  हिन्दी

 के  नाम  पर  परीक्षा यें  ले  रही  हैं  ।  क्या  इस  समिति  नें  या  गवर्नमेंट  ने  इस  बात  पर  विचार किया  ह  कि
 उन

 सब  को  एक  ही  संस्था  के  उदाहरणार्थ  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  ला  कर  उन
 की

 परिवारों को  मान्यता  दी  तुर्की  सारे  देश  में  इस  प्रकार  से  परीक्षा  ली  जा  सके
 ?

 डा०  Fo  एल०  श्रीमाली  जी  २४  संस्थायें  परीक्षा  लेती  हैं  किन्तु  जो  परिणामों के  स्त

 हैं  वे  एक  केन्द्र  से  दूसरे  केन्द्र  में  भिन्न  गैर  हम  ने  यह  भी  पता  लगाया  हैं  कि  उनमें  से  कुछ  स्तर  बहुत

 कच्छ  नहीं  इसी  बात  की  जांच  करनें  के  लिये  यह  कमेटी  बनाई
 ort
 ब्रदर  थी  |  मझे  aia  है  कि  जब

 कमेटी  की  रिपो  तैयार  हो  जायेगी  तो  सम्बन्ध  में  कुछ  fry  किया  जायेगा  |

 att  भक्त  दरशन :  इस  सूची  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  कुछ  संस्थायें  ऐसी  हैं हैं  जैसे कि

 हिन्दुस्तानी  प्रचार  बाधा  हिन्दुस्तानी  प्रचार  सभा  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  जय

 यह  समिति  केवल  हिन्दी  परिवारों  के  लिये  नियुक्त  की  गई  थी  ate  संविधान  में  हिन्दुस्तानी  नाम

 की
 कोई  भाषा

 ऐसी
 नहीं  है  जिसको  मान्यता  प्राप्त  तो  इस  सूची में

 उन
 को  क्यों

 शामिल
 कर

 लिया  भ्र  उत  पर  प्रतिबन्ध  क्यों  नहीं  लगाया  जाता
 ?

 डा०  Fo  एल०  श्रीमाली  मैं  नहीं  समझता कि  यह  हमारे  ख्याल  में  है  कि  हम  कहें  कि

 वे  अपना नाम  भी  बदल  दें  ।

 भारत का  राज्य  बक

 1*२२४७.  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  भारत  के

 राज्य  बैंक  ने  वक़्त  बैंक  लेखा  में  से  रुपया  निकालने  के  लिये  चैक  प्रणाली  शर  चाल  प्रौढ़  अन्य  aa

 क
 सम्बन्ध  में  लेज्ञाश्रों  के  समाधान  की  सामयिक  जाँच  के  सुकर  बनानें  के  लिये  पास  बुक  क्यों  नहीं  चाल

 की

 शौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  ध  चन्द्र  राज्य  बैंक  के  भ्रम सार  चैक  प्रणाली

 चालू  करने
 में  कुछ  हानिया ँहैँ  जबकि  वर्तमान  प्रणाली  में  कुछ  लाभ  हैं  |  व्तेंमान  प्रणाली  के  अन्तर्गत  कोई

 व्यक्ति  विना  किशी
 ऐसे  व्यक्ति  जिसे  बैंक  पहले से  जानता  परिचय कराये  ही  केवल  ५  रुपये की

 न्यूनतम  धन  राशि  से  बचत  बैंक
 लेखा  खोल  सकता  है

 रोक  बिना  कोई  पूर्व  सुचना  दिये  लगभग  समस्त

 धनराशि  वापस ले  सकता हैं  |  राज्य  बेक  समझता  है  कि  बचत  बैंक  लेखों  के  समय-समय  पर

 चालन  की  शभ्रावश्यकता  नहीं  है  यदि  चेक  जारी  करने  की  अनुमति  दे  दी  जायेगी  तो  वह  उद्देश्य  ही

 समाप्त  हो  जायेगा  जिसके  लिये  लेख  खोला  था
 ।

 इस  प्रणाली  का  अनुसरण  कुछ  अन्य  बैंकों  द्वारा
 भी

 किया  जाता

 राज्य  बैंक  का  चालू  लेखाओं  के  लिये  पास  च्  के  सम्बन्ध  में  यह  श्रनुषव  है  कि  वें  नियमित  रूप

 से  बैंक
 नहों

 भेजी  जातों  थीं  कौर  परिणाम  यह  होता  था  कि  जब  कभी  बहुत
 सी

 पास  बुर्के  जाती  थीं
 तो

 कार्य  बहुत  हो  जाता  था

 !

 शब  बैंक  लेखा धारियों  को  नियमित  रूप  से  प्रति  माह
 यदि  श्रावक

 इससे  भो  अधिक  लेखों  का  विवरण  प्रस्तुत  करता  है  ।  इसको  अधिक  सुविधाजनक

 ait  कम  खर्चीला  समझा  जाता  है  क्योंकि  लेखाधारी  बैंक  को  पास  बुक  भेजने  में  डाक  ह  नहीं  करते  |

 समस्त  उन्नत  देशों  में  यही  प्रणाली
 प्रचलित  है

 ।
 राज्य  बैंक  पास  बुरके  देने  को  सहमत  यदि  श्रावक

 बैंक  इस  मामले  में  एकरूप  प्रथा  अधिक  पसन्द  करेंगा  |

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :  यह

 बात  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राई  कि  चैक  सिस्टम  )
 से  क्या  डिसएडवान्टेज

 न) ब् «  हगो

 ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गह  ने  सभी  नुकसानों  का  उल्लेख  कर  दिया  है  !

 अंग्रेजो  में



 मानक  ots  QVYUY

 डी०  एन०  तिवारी  बया  सरकार को  ज्ञात  है  कि  डाकघरों  के  बैंक  ०५ ५ द...) लख गों म॑ चक में  चेक

 प्रणाली  लागू  को  जाने  वाली  हैं  ?  वह  एक  सरकारी  विभाग  है  बैंक  भी  एक  सरकारी  विभाग

 बत  गया  हैं  ।  यदि  राज्य बैंक  में  चैक  प्रणाली  लाग  करने  में  कोई  कठिनाई  हैं  तो  उस  प्रकार  को  कठिनाई

 डाकघरों  में  क्यों  नहीं  की  जा  रही

 शो  अरुण  चन्द्र  गुह  विभिन्न  बैंकों  के  द्वारा  विभिन्न  रीतियां  अपनायी  जा  सकती  हैं  ।  जहाँ  तक

 डाकघरों के  बचत  as  ‘aarsit q ooh में  चैक  प्रणाली लागू  का  सम्बन्ध  वह  केवल एक  प्रयोग है  कौर  वह

 मुख्य  रूप  से  देहाती  क्षेत्रों  के  लोगों  को  बैंकिंग  सुविधायें देने  के  लिये  है  ।  परन्तु  राज्य  बैंक
 अधिकतर

 नगरीय  क्षेत्रों  में  हो  काम  कर  रहा  इसलिये  यह  प्रश्न  उस  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  नहीं  होता |

 ray
 सामान  :  कया  मंत्री  महोदय  को  ज्ञात  हैं  कि  राज्य  बैंक  के  सामान  सभी  वाणिज्यिक  बैंक  बचत

 qh
 लेखाग्रों में

 में  चेकों  को  सुविधा देने  से  इन्कार  कर  रहे  थे  ?
 परन्तु  क्योंकि  वाणिज्यिक  बैंक ने  जनता  की

 सेवा को  इसलिये  उन्होंने  चैक  प्रणाली लाग  की  |  इसलिये  मैं  यह  पूछना  चाहता  हैं  कि  इस  समय  इस

 चक  प्रणाली  को  लागू  करने  में  राज्य  बैंक  को  जो  कि  एक  वाणिज्यिक  बैंक  बनने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 कौन  सी  कठिनाई  ut  रही  है
 ?

 | 1 श्री  अरुण  चन्द्र  गह  में  समझता हूं  कि  कुछ  एक  वाणिज्यिक  बैंक  भी  बचत  बैंक  निक्षेप  के  सम्बन्ध

 मं  इसी  रीति  का  कर  रहें  हैं  ।
 बेक

 श्राप
 इंडिया  में

 भी
 वही  प्रणाली  हैं

 जो
 कि  भारत  के

 राज्य  बेक

 में
 है

 ।  झर  कुछ  एक  wea  बैंकों
 में

 जैसा  कि  सेन्ट्रल  बैंक  श्रॉफ  पंजाब  नेशनल  यूनाइटिड

 कमर्शियल  बैंक  भी ग्राफ़  बड़ौदा  तथा  यनाइटिड बैंक  श्रॉफ़  इण्डिया ने  दोनों  प्रकार  की  sofa  चल

 रही  हैं  ।

 कौन  स्टोर  विभाग

 श्री  बी०  एस०  मत्ती  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १४  १९४५५ को  पुछ  गये  तारा

 कित  प्रश्न  संख्या ८२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  में  प्रनुसूचित  जातियों  तथा  ब ८५  भ्रादिम  जातियों को  सुरक्षण

 देने  के  बारें  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 उस  तिथि  से  ले  कर  कितनी  नियुक्तियाँ  की  जा  को

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसचित  ऑ्रादिम  जातियों  के  कितने  व्यवित  नियत  किये  जा

 चक  हं

 उपमंत्री  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  क  नियंत्रण-बोर्ड  न  कैन्टीन

 स्टोर  विभाग  (१)  के  अघोष  नौकरी  के  प्रयोजनों के  लिये  भ्रनुसूचित  जातियों  afer  जातियों

 को  नियुक्ति  क  सुरक्षण  नियम  को  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  अच्छी  प्रकार  विचार
 किया  हैं

 हैं  ale यह निर्णय

 किया हैं  कि  क्योंकि  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  (१)  वाणिज्यिक  रूप  से  चल  रहा  इसलिये  ए०  भाई

 RAS—Yo  में  दिये  गये  सुरक्षक  नियम  यहाँ  पर  पूरे-पूरे  लागू  नहीं  किये  जा  सकते  ।  भी  उन्होंने  यह

 निर्णय  किया  है  कि  जहाँ  तक  सम्भव  भविष्य  में  रिक्त  स्थानों  पर  नियुक्तियाँ  करते  समय  उपरोक्त

 ए०  कराई  में  दिये  गये  श्राटेश  को  भावना  को  सदा  दृष्टि  में  रखा  परन्तु  शर्त  यह  है  कि  अनुसूचित

 जातियों  प्राचीन  जातियों  के  उपस्थित  भ्रभ्यर्थी  मिलें  |

 ate  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  (१)  के  द्वारा  किये  गये  sated  निर्णय के  परिणामस्वरूप

 उस  तिथि  के  बाद  art  तक  कोई  भी  नई  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  बी०
 ०  एस०  मु

 मति
 :  सरथ

 बो

 पो

 घांस

 क
 शत  मौर  मानना

 मे

 मन्दर  कयों

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मजीठिया  :  जैसा  मैंने  कहा  यह  विभाग  वाणिज्यिक  रूप  से  चल  रहा  है  शर  हमने  आदेश

 की  भावना  को  उस  पर  लागू  किया  है  झालर  भविष्य  में  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि
 यदि  भ्रनुसूचित

 जातियों  sie  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  भ्रभ्यर्थी  रिक्त  स्थानों  के  योग्य  हुए  तो  उन्हें  नियुक्त  किया

 जायेगा  |

 श्री बी०  एस०  वृत्ति  :  यद्यपि  यह  वाणिज्यिक रूप  से  चलाया  जा  रहा है  तो  भी  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  वह  विभाग  पूर्ण  रूपेण  सरकारी  पदाधिकारियों  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाता  है  ?

 सरदार  मजीठिया
 :

 निचय  हो  प्रतिरक्षा  विभाग  उसका  ख्याल  रखता  परन्तु वह  सरकारी

 सेवा  के  अन्तर्गत नहीं  भ्राता  ।

 श्री  do  बी०  बिक्री  क्या  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  में  नियुक्त  तथा  पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में

 कोई  नियम  हैं  क्योंकि  वहाँ  पर  we  किसी  भी  व्यवित  को  किसी  भी  स्थान  पर  उन्नत  कर  दिया  जाता  है
 ?

 मजीठिया
 :

 केवल  प्रवीणता  तथा  योग्यता  ही  एक  नियम  है  ।

 बाल  भ्र पचा रो

 TFRQYR.  को ए०  एम०  थामस
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २१  2G BT को  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १६२९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बाल  श्रपचारियों के  सम्बन्ध  में  परिवोक्षा  पद्धति के  महत्त्व के  प्रदान

 पर  विचार  किया

 यदि  हाँ  तो  उसका  क्या  परिणाम

 व्या  सरकार
 ने

 सारे  देश  के  लियें  एक  स्टैंडों  बाल  न्यायालय  अधिनियम  बनाने  की  वांछनीयता
 पर  विचार किया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम है  ?

 गृहकार्य  मंत्रालय
 सें

 मंत्री  :  और  भारत  सरकार  सभी  प्रकार  के

 जिनमें  बाल  ara  भी  सम्मिलित  के  लिये  एक  -

 अधिनियमਂ बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  क्या  गृह-मंत्रालय  ने  अपचारी  बालकों  के  पुनर्वास  के  लिये  केन्द्रीय  समाज

 कल्याण  बोर्ड  की  परामर्शदात्री  समिति  की  गृह-मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  हैं
 यदि

 हाँ  तो  उसका  क्या  परिणाम  हुआ

 शो  मेरा  waver  है
 कि

 मामले  पर  पहले  शिक्षा  मंत्रालय  ने  विचार  किया  अब  उस  पर

 बहुत  से  ay  जिन  में  गह-मंत्रालय  भी  सम्मिलित  विचार  कर  रहे

 श्री ए०  एम०  थामस  :  मंत्री  महोदय  के  भाग  (7)  के  उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मैं  यह  पूछता

 हैँ  कि
 वास्तविक  कठिनाई

 aa  है
 ?

 क्या सारे  देश  के  लिये  एक  जैसा  अधिनियम  बनाना  वांछनीय  नहीं  है  ?

 श्री  दातार  :  जहाँ  तक  हमारी  वर्तमान  मन्शाद्यों  का  सम्बन्ध  हम  एक  झखिल-भारतीय-अ्रपराधी

 परिवीक्षा-प्रघिनियम  बनाना  चाहते  है  ।  जहाँ  तक  बाल  श्रपचारों  का  सम्बन्ध  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा

 बाल  विधेयक  १६४५४ਂ  नामक  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  जो  कि  सभा  के  सम्मुख  निलम्बित है
 !

 लाद

 मूल  अंग्रेजी  में
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 डाक घर  बंक

 २२४५३.  श्री  गिडवानी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  काश्तकारों  की  करने  के  लिये  विद्यमान  डाक  घरों  में  डाक  घर  खोलने

 के  सम्बन्ध  में  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  श्र

 यदि
 तो  यह

 कब  लागू  की  जायेंगी  ?

 राजस्व  और  सतेनिक  व्यय  मंत्री  एम०  ato  :  नहीं  |

 sq  उत्पन्न  होता  ।

 श्री  fazarar  :  क्या  काश्तकारों  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  डाक  घर  बचत  बैंक  संगठन

 उपयोग  विशेष  कर  जब  कि  निकट  भविष्य में  ही  नये  डाक  घर  खोले जा  रहे

 अधिक  बचत  पूर्ण  नहीं  होगा
 ?

 श्री  एम०  सी
 ०

 शाह  :  डाकघर  के  बचत  बैंक  लेखे  वास्तव  में  रुपया  बचाने  के  लिये  लोगों  को
 N  ७

 उस
 रुपये  को  बचत  बैंक  में  जमा  कराने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  हैं  ।  उनसे  बैंकों  के

 रूप
 में  फायदा

 नहीं  उठाया  सकता  ।  वास्तव  में  इस  कार्य  के  लिये  सहकारी  बैंकों से  लाभ  उठाया  जा  सकता प्रौर
 फिर  शीघ्र  ही  भारत  के  राज्य  बैंक  की  शाखायें  खोली  जा  रही  और  बे

 शाखायें
 काश्तकारों

 को
 धन

 प्राप्ति  में  सहायता  देंगी  ।

 पुननिर्माण  तथा  विकास  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक का  मिशन

 बाक 1*२२५५.  मत्ला  झर  दे  ला  भाई  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुननिर्माण  तथा  विकास  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  का  मिशन

 १९५६  में  भारत  शाया

 यदि  तो  उसके  पान  का  कया  प्रयोजन  था  उसने  भारत  में  क्या  किया  कौर

 उसके  झ्रागमत का  क्या  परिणाम  निकला है  ?

 वित्त  उपमंत्री  बी०  azo  हाँ  ।

 मिशन  का  उद्देश्य यह  हैं  कि  aa  तक  भारत  द्वारा  की  गई  झ्रार्थिक  प्रगति  तथा  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना
 पर  उस  शरणार्थी  प्रगति  के  होने  वाले  प्रभावों  का  मूल्यांकन किया  जावे  ।  मिशन ने

 कभी  तक  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  योजना-ग्रहयोग  से  विचार-विमर्श  किया  है  और

 अब  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  केन्द्रों  तथा  विकास  परियोजनाओं  का  दौरा  कर  रहा है  ।  यह  उद्योगपतियों

 तथा  व्यापारियों  से  भी  मिलेंगी  |

 मिशन  का  कार्य  अभी  तक  चल  रहा  है  ।

 मुल्ला  श्रब्दुह्ला  भाई  :  कया  मैं  जान  सकता  हुँ  कि  ये  लोग  भारत  के  डिवेलप्रमेंट  के
 लिये  कयों  इतनी  भ्रसिस्टेंस  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  बो०  कार  भगत :  उनका  काम  यही  हैं  और  वें  सारे  देशों  को  कर्ज  देते  हैं  बौर  यह  देखते

 हैं  कि  उनका  आर्थिक  उत्थान हो  ।  इसलिये  हिन्दुस्तान  को
 भी

 उन्होंनें  बहुत  से  कर्ज  दिये  हैं  कौर

 भी  देने  वालें  कजे  देने  से  पहले  वे  उस  देश  की  आर्थिक  स्थिति  का  भ्रध्ययन  करना  लाज़िमी

 समझते हैं  ।

 मुल्ला  अब्दुल्ला  भाई
 :

 कया  इस  बारे  में  वे  कोई  रिपोर्टे  पेश  करेंगे
 ?

 —
 श्री  ato  अनार  भगत  :  रिपोर्ट  जरूर  पेश  करेंगे  ।

 नल्‍एयतल्‍ए-एएश लाव

 प्रंग्रे जी  में
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 एन/०  मिश्र  :  क्या  कुछ  एक  पूर्ववर्ती  मिशनों  जिन्होंने  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं

 की  कौर  से  भारत  का  दौरा  किया  यह  घोषित  किया  हैँ  कि  भारत  में  नया  काम  प्रारम्भ  करना
 अत्यन्त

 लाभकारी  सिद्ध  होगा  ;  are यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बैंक  से  अ्रगली  पंचवर्षीय  योजना  के
 समय

 अधिक  धन  विनियोग  की  are  करती  हैं
 ?

 श्री  बी०  कार  भगत  :  यह  सच  हैं  कि  अ्रन्तर्राष्टीय बैक बैंक  की  पर  से  भारत  में  पधारने  वाले  पूर्ववर्ती

 मिशनों  ने  यह  घोषित  किया  है  कि  भारत  में  नया  काम  आरम्भ  करना  लाभकारी  सिद्ध  होगा
 |

 बाद  की

 प्रतिवेदनों  में  भी  यह  कहा  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  परिणामस्वरूप  भारत  की  विदेशी  ऋण
 प्रदा

 करने  की  क्षमता  बढ़  गई  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  १९५६-४५७  के  प्राय-ब्लाक  भाषण  में  यह  कहा  हैं  कि
 हम

 झुका  करते  है
 कि

 हमारे  बैंक  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 की  विदेशी

 पूंजी
 श्रावश्यकताशओओं

 के  लिये
 धन

 प्रदान  करने  में  महत्वपूर्ण  कार्य  करेंगे  |  इस  भ्राता  पर  हम  करते  हैं  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  द्वारा

 भारत  को  ऋण  के  रूप  में  दी  जानें  वाली  राशि  पर्याप्त  बढ़  जायेंगी  |

 tat  बंसल  :  बया  इस  मिशन के  परिणामस्वरूप  भारत  द्वारा  भ्रन्तर्राष्टीय बैंक  से  ऋण  प्राप्त

 किये  जाने
 की

 सम्भावना  as  गई  है
 ?

 श्री  बो०
 कार  भगत  :  मैंने  पूर्ववर्ती  के  उत्तर  में  यही  तो  बताया  है

 ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  सरकार  श्रन्तर्राष्टीय  वित्त  निगम  के  जो  कि  पुर्वा निर्माण  तथा

 विकास  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक  का  एक  सम्बन्धित  निकाय  औद्योगिक  विकास  के  प्रश्न  पर  विचार

 करेंगी
 ate

 यदि
 तो  जहाँ  तक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त  निगम  के  धन  का  सम्बन्ध कोई

 राशि

 निर्धारित  की  है
 ?

 श्री  बी०  कार  भगत  :  वह  बिल्कुल  एक  अलग  हैं  ।  यदि  यह  पृथक  प्रश्न
 के

 रूप
 म

 पूछा

 जाय  तो  में  उसका  विस्तारपूर्वक  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार  हूँ  ।

 wearer  भाई  :  क्या  यह  मिशन  भारत  में  पहली  बार  ही  है  अ्रथवा  इससे  पहले  भी

 कभी  प्राया  था

 श्री  बी०  कार भगत  :  जेसा  मेंने  कहा  भ्रन्तर्राष्टीय  बैंक  की  ae  रीति  है  कि  उन  देशों को

 अपने  विशेषज्ञ  दल  भेजता  ही  रहता  है  जिन्हें वह  अग्रिम ऋण  देता  |  भारत में  उनके  कई  मिशन

 चुक ेहूँ  ।.  एक  मिशन  PEC  में  था  १९४२  तीसरा  १९४५४ में  और  यह  चौथा

 मिथ्या  कराया  है  |

 भारत का  रक्षित  बंक

 1२२५६.  श्री  के०  Fo  दास  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  का  रक्षित  बैंक  भारत  की  १४  भाषाओं में  से  किसी  में  भी  हस्ताक्षर

 स्वीकार करनें  से  इन्कार  करता  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 राजर  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  (sit  चरण  चन्द्र  :  कौर  जी  भारत  के
 रक्षित  बैंक  की  नीति  यह  हैं  कि  वह  सरकारी  प्रतिभूति  धारी  स्त्रियों  के  भारतीय  भाषाओं  में  हस्ताक्षरों

 को  छोड़  कर  किसी  भी  भारतीय  भाषा  में  हस्ताक्षर  स्वीकार  कर  लेता  परन्तु  दाते  यह  है  कि  वह

 हस्ताक्षर  सुगमता  से  पढ़े  जा  सकें  ।
 स्थायी  अनुदेशों  के  अनुसार  सरकारी  प्रतिभूति  धारी  स्त्रियों  द्वारा

 भारतीय  भाषा झ्र ों  में  किए  जाने  वाले  हस्ताक्षरों  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रमाणित  किया  जाना  चाहिये  कि  a  a

 प्रतिभूति धारी  हैं
 ।

 ऐसा  करने  का  कारण  यह  है  कि  वे  नारियां  पर्दानशीन  होती  हैं  ।

 THA  श्रंप्रेजी  में
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 थी  के०  Fo  दास  :  क्या  रक्षित  वक  केवल  श्रंप्रेजी  में  ही  लिखे  हुए  हस्ताक्षर  स्वीकार  करता

 है  दौर  क्या  यह  केवल
 उन्हीं

 लोंगों के फे  लिये  बनाया  गया  हैं  जो  प्रंग्रेजी  जानते  हैं  ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गुह  :
 जो  होती  वास्तव

 में  ऐसी  नहीं  परन्तु  भारतीय  भाषाओं

 दस् ताक्षर करने  वालो  स्त्रियों  के  मामलों  में  थोड़ा  सा  भेद  सा  रखा  गया  है  क्योंकि  कभी-कभी  ऐसा

 समझा  जाता  हैं  कि  हों  सकता  है  कि  वें  जिन  कागज़ों  पर  हस्ताक्षर  कर  रही  उनमें  क्या  लिखा  यह

 उनको  न  पता  हो  ।

 Tat  के०  के०  दास :  रक्षित  बक  ज़िन्दों  में  हस्ताक्षर  स्वीकार  करता  है
 ?

 ray
 प्रमुख  चन्द्र  गुह  :  जैसा  मैंने  कहा  किसी  भी  भारतीय  भाषा  में  हस्ताक्षर  स्वीकार कर  लिये

 जात  हूँ  ।  कवल  सरकारो  प्रतिभूतियों  वाली  स्त्रियों  के  मामले  में  थोड़ा  सा  भेद  रखा  गया  है  |

 श्री  एन ०  वो०  चौधरी  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  युगान्तर  पत्रिका  में  दी  गई  इस  सूचना  की

 दिलाया  गया  है  कि  कलकत्ता  में  बहुत  से  लोगों  को  पंचवर्षीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  दिए  जा  रहे  ऋण  प्राप्त
 करने में  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  क्योंकि  वहां पर  यह  ad  रखी गई  है  कि  हस्ताक्षर

 अप्रजा  मं  हों  न  कि  बंगला  में
 ?

 श्री
 अरुण  चन्द्र गह  :  इस  प्रश्न  के  लिये  मुझे  सूचना  की  झ्रावश्यकता  हैं  |

 जीवन  बोला  कम्पनियाँ

 1*२२४५८.  को  राधा  रमण  :  व्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  बीमा  कम्पनियों  के  कुछ  अभिरक्षकों  ने  बीमा  में  काम  करने  वाले  लोगों

 को
 नौकरियाँ

 वा
 तो

 ख़त्म  कर  दी
 हूँ

 या
 उ  नहें  खत्म  करने  की  सूचना  दे  दी  है  या  उन  के  बेतन  घटा  दिये

 यदि  हाँ  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  सामलों  की  जाँच  की  हैं  या  और  विलम्ब  किये  बिना  जाँच  करने  का

 विचार  रखती  है  ताकि  क्षेत्र  कर्मियों  के  साथ  were  न  हो  या  उन्हें  हानि  न

 झ्  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ऐसा  करने  से  पहले  अभिरक्षकों  को  सरकार  की

 अनुमति  लेनो  सरकार  इस  विषयਂ में  कया  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 से  बोला  उद्योग  के  क्षेत्र राजस्व  और  ग्रतेनिक-व्यय  मंत्री  एस०  सी ०

 कर्मी  अरन्य  व्यवसायों  के  वैतनिक  कर्मचारियों  की  भाँति  नहीं  होते  ।  बीमा  कराने  तथा  सेवा  करने

 के  लिये  हैं  निश्वित-नियक्ति-दार्तों  पर  रखें  जाते  हैं  जो  कि  प्रत्येक  मामले  के  भ्रतसार  निर्धारित  की

 जातों हैं  ।  वे  जितना  उनके  लिये  जरूरी  होता  है  उतना  देते  हैं  जिसके  अनुपात  में  उन्हें  पारी
 श्रमिक  दिया  जाता  हैं  जिसे  श्राम  तोर  पर  वेतन  कहते हैं  ।  इन  सब  नियुक्तियों में  एक  विशेष  उपबन्ध

 होता  है  जिप  के  अनुसार  पारिश्रमिक  का  पुनरीक्षण  किया  जा  सकता  उसके  भुगतान  में  विलम्व  किया

 जा  सकता  हैं  या  आवश्यक  कोटा  पूरा  न  होने
 की

 दा  में  पारिश्रमिक  रोका
 भी  जा

 सकता  हैं
 ।

 यह  रीति
 अच्छा

 है
 र  इसके  अनुसार  तथा

 पूर्णतया
 नियुक्ति-दातों  के  अनुसार  अ्रभिरक्षक वेतन  में  कमी  अ्रथवा

 नौकरी  ख़त्म  होनें  की  सूचना  देता  है  ।

 बोसा  कम्पनियों  के  अभिरक्षकों  को  दस्तूर  के  झुकाकर  काम  करने  के  लिये  सरकार  की  ग्राम

 नहीं  लेनी  पड़ती  जब  ऐसा  काम  नियुक्ति  पत्र  की  ath  के  अनुरूप  हो  ।

 पता  चला  हे  कि  wat  तंक  इसे  १४००
 मामले  हुए  हैं

 |
 केवल

 ६३
 मामलों  में  अनुचित

 रूम
 से

 नौकरी
 खत्म  करने  या  वेतन  घटाने  की  शिकायतें  वैयक्तिक  रूप  में  और  बीमा  कर्मचारियों  की  संस्थाओं

 गए  थल  लटटटटटटटनणाणाणा्णणाणलजधलीलजल  5

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 aah ef के  द्वारा  की
 गई  हैं

 ।
 इन  में  से  ३४  मामलों

 में  जांच  पुरी हो
 कि  उनमें

 कोई  अन्याय नहीं  किया  गया  था  |

 श्री
 राधा  रमण  :  क्या  यह  सच  है  कि  सेवा  शर्तों  के  प्रनुसार  क्षेत्र  कमियों  को  जो  वेतन  वृद्धियाँ

 मिला  करती
 थीं

 वे  अभिरक्षकों द्वारा  रोक  ली  गई  हैं
 ?

 श्री  एम०  सी ०  दाह  :  यदि  वे  उन  को  पाने  के  हैं  तो  उन्हें  दी  जाती  हैं  ।  मैंने
 बताया

 है
 कि  नियुक्ति  की  कुछ  शर्तें  होती  हैं  कौर  उनका  पालन  किया  जाता  है  ।  जब  कभी  कोई  कमी  होती

 है  या  कोई  रकम  रोक  ली  जाती  है  तो  ie  काम  शर्तों  के  भ्रनुसार  किया  जाता  है  ।

 श्री  राधा  रमण :  नौकरियाँ खत्म  होने  या  वेतन  कम  करने  के  बारे  में  क्षेत्र  कर्मियों  की  जो

 शिकायतें
 सरकार के  पास  arg  हैं  क्या  उन  में  सरंकार  को  कोई  शिकायत ठीक  मालूम  हुई  हैं  कौर  यदि

 तो  ऐसी  शिकायतों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 श्री  एम०  ato  शाह  :  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  ३४  मामलों  म-जाना  पूरी  हो  चुकी है
 at  सरकार को  किसी  न्याय  का  पता  नहीं  लगा  है  अन्य  शिकायतें  जो  लगभग २४  अभी

 विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  इस  बात को  ध्यान में  रखते हुए  कि  देश के  विभिन्न  भागों  में  बीमा

 कर्मियों  को
 निकाला  जा  रहा  है  क्या  सरकार  सभा  में  पहले  किये  गये  इस  सुझाव  पर  विचार  करेगी

 कि  अभी  रोज़गार  की  स्थिति  यथावत्‌  रखी  जाये  कौर  स्थानों  तथा  वेतनों  पर  न :-दान  भली  भाँति

 विचार
 किया  जाये  एवं  उन्हें  निश्चित  किया  जाये  अ्रथवा  सरकार  ने  निश्चय  कर  लिया  है  कि  इस  प्रकार

 की  फुटकर  छँटनी  की  raf  दी  जायेगी  ?

 श्री  एम०  ato
 यदि  माननीय  मंत्री  ने  मेरे  उत्तर  को  ध्यानपूर्वक  सुना  होता  तो  वे  यह

 प्रशन  नहीं  करते  |  इसमें  वेतन  देने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  कुछ  व्यक्तियों  को  रखा

 जाता  है  कौर  उन  के  द्वारा  दिये  जाने  पर  उनको  पारिश्रमिक  मिलता  है  ।  उन  के  नियुक्ति  पत्रों

 में  यह  उपबन्ध  सदैव  रहता  है  कि  यदि  निश्चित  सीमा  तक  बिजनेस  न  दिया  जा  सका  तो  उन  के

 पारिश्रमिक  में  कमी  की  जायेंगी  ।  इस  आधार  पर  जो  नियुक्त  किये  गये  थे  उन्हीं  लोगों  के  पारिश्रमिक

 में  कमी  की  गई  है  ।

 श्री  केलप्पन
 :

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  को  ऐसे  मामले  बंता  सकता  हूँ  जिनमें  कर्मियों  को  तीन  महीने

 से  भुगतान  नहीं  किया  गया  कौर  areal  को  उन्होंने  जो  पत्र  लिखे  हैं  उन  का  उन्हें  उत्तर भी  नहीं

 मिला है

 श्री  एम०
 सी  ०

 दाह
 :

 हमारे  पास  जब  कभीं  किसी  मामले  की  सुचना  जाती  हम  उस  की  जाँच

 करते  यदि  माननीय  सदस्य  को  किसी  मामले  का  पता  है  तो  वे  उसे  मेरे  पास  भेज  सकते  हैं  ।  मैं  उस

 की  जाँच  करूँगा  शौर  माननीय  सदस्य  को  उस  का  संतोषप्रद  उत्तर  दे  दूंगा  ।

 श्री  बी०  पी०  नायर  :  कया  सरकार  को  पता है  कि  बीमें  के  राष्ट्रीयकरण  की  घोषणा  के  ्
 विभिन्न  श्रेणियों  के  कितने  कर्मचारियों  की  नौकरी  खत्म कर  दी  गई  है  कौर  यदि  तो  उन  की  संख्या

 कितनी है  ?

 Tah
 एम०  सी०  शाह

 :  माननीय  सदस्य ने  कार्यालय के  कर्मचारियों  कौर  क्षेत्र
 कर्मियों

 में  कोई

 नहीं  रखा  है  ।  हम  ने  पहले  ही  यह  भ्राइवासन  दिया है  कि  यदि  पद-च्युति  का  कोई  मामला  होगा

 तो  हम  उस  की
 जाँच

 के
 लिये  तैयार  हैं  किन्तु  यह  प्रदान  क्षेत्र-क्मियों  के  बारे  में  है  ।  वे  नियमित  कर्मचारी

 अंग्रेजी
 में
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 नहीं  मैने  पहले ही  कहा  है  कि  वे  कुछ  शर्तों पर  नियुक्त  किये
 जाते  हैं  जो  नियुक्ति पत्रों  में

 लिखी

 रहती  हैं  ।  यदि  पाया  महोदय  कहें  तो  मैं  अपना  उत्तर  फिर  पढ़  सकता  हूँ  ।

 श्रिया  महोदय :  मैं  प्रयुक्ति  नहीं  देता  अनुपूरक  प्रश्न
 ?

 श्री  दामोदर  मेनन  :  चंकी  कब  एक  निगम  बनाया  जा  रहा  है  इसलिये  क्या  सरकार  क्षेत्र  कर्मियों

 की  छंटनी  के  प्रीत  को  उस  निगम  पर  छोड़  देना  ठीक  समझेगी
 ?

 श्री  एस०  सो०  शाह  :  क्षेत्र  कर्मियों  की  छंटनी  का  कोई  नहीं  हैं  ।  मैंने  सभा  में  कभी  बता  दिया

 कि  सभो  बीमा  कम्पनियों  में  श्राम  तौर  पर  ऐसा  पिता  रहता  &  |  अभिरक्षकों  नें  जो  काम  किया  हैं  वह

 असाधारण  नहीं  है  ।  पिछले  सब  वर्षों  में  ऐसा  होता  रहा  है  ।  क्षेत्र  कर्मियों  को  कुछ  शर्तों  पर  रखा  जाता  हैं

 at  उन्हीं  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाती  है  |

 श्री  Go  के०  गोपालन  :  क्या  माननीय  मंत्री  के  पास  बम्बई  की  एक  बीमा  कम्पनी  जहाँ एक

 सप्ताह  पहले  ३० में से  १६  कर्मचारियों  को  निकाल  दिया  गया  कोई  भ्रम्यावेदन  मिला  है

 श्री  एम०  सी०  शाह  :  यदि  माननीय सदस्य  उसकी  सूचना  मेरे  पास  भेजें  तो  मैं  उस  की  जाँच

 करके  उत्तर दे  दंगा

 tat vo  क्र०  :  मेंने  कुछ  दिन  उसर  की  सूचना  भेजी  है  |

 महोदय  :  तब  तो  उसका  उत्तर  आने  वाला  होगा  |

 श्री एम०  सी  ०  माह  :
 यदि

 झ्रापने  भेजी  है  तो  में
 उसे  देखूंगा

 ।
 मुझे

 तो  उस  सुचना  की  याद

 नहीं है  |

 शो  माध्यम  :  क्या  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  इन  भअ्रभिरक्षकों  में  से  कितनों  को  बीमा-प्रबन्ध  का

 व्यावहारिक  अनुभव  हैं  पौर  कितने  लोग  केवल  कुर्सी  पर  बैठ  कर  हुकूमत  करते  हैं  |

 महोदय  :  इस  प्रश्न  से  यह  बात  पैदा  नहीं  होतो  ।

 श्री  एस०  ato  शाह  :  सभी  अभिरक्षकों  को  बीमा  व्यवसाय  का  काफी  है  ।

 श्री  राधा  रमण  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  हैं  कि  जिन  क्षेत्र  कर्मियों  की  शिकायतें  झाई  हैं  उन

 की  नियुक्तियों  में  कुछ  aa  sal  हैं  ौर  यदि  उनका  कोटा  पुरा  नहीं  होता  तो  उन  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 की
 जाती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  उन  क्षेत्र  कर्मियों  के  बारे  में  जो  काफी  समय  से  बीमा  कम्पनियों

 में  काम  कर  रहे  हैं  कौर  आकस्मिक  राष्ट्रीयकरण के  कारण  जिन  का  कारबार  मन्दा  पड़

 गया  सरकार  ने  भ्र भि रक्षकों  को  ऐसी  हिदायतें  दी  हैं  कि  या  तो  वें  उन्हें  नौकर  रखें  या  उन्हें  कोई

 अन्य  व्यवसाय  में  नियुक्त  करें  तांकि  वे  बे  रोज़गार
 न

 हो  जायें
 ?

 श्री  एम०  alo  शाह :  हमने  सब  अभिरक्षकों  को  पहले  ही  हिदायत  कर  दी  है  कि  नियुक्ति  की

 शर्तों  के  अनुसार यदि  कारबार  )  विशेष  कम
 तो

 नहीं  किन्तु  कुछ  कम  हो  तो  उन
 की  नौकरी

 खत्म  नहीं  की  जाये  ।  हमने  उनसे  कहा  है  कि  ऐसे  मामलों  पर  बहुत  सहानुभूति  के  साथ  विचार  करें  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद

 1*२२४५९.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं

 नन  क

 साने

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  झपना  निरन्तर

 सम्पक  रखता  हूं

 )
 है
 Gy EUY

 मे  ऐसे  ed
 बढ़ाने  के  कौन  से  तरीके  कौर

 झर अंग्रेजी में
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 कया  बर्मा  श्र  चीन  के  जनवादी  गणतन्त्र  दि  पड़ौसियों  से  सांस्कृतिक

 सम्बन्ध  बढ़ाने  के  लिये  उस  वर्ष  कोई  विद्वेष  प्रयत्न  किया गया  था  ?

 1  दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  परिषद्‌  अपने  निरन्तर  सम्पर्क  पश्चिमी

 पूर्वी  दक्षिण-पूर्वा  एशिया के  सब  देशों
 श्रमिक  में  सूडान से

 पश्चिम  कौर  मध्य

 mal से  रखती  हैं  ।  अध्यक्ष  यहां पर  मैँ  एक  गम्भीर  त्रुटि को  ठीक  करना  चाहता  हूं

 जो  हमारे  मंत्रालय  द्वारा  दौ  गई  उत्तर  की  साइवलोस्टाइल  की  गई  प्रति  में  हो  गई

 oma  शब्दों  के  बाद  उस  सें  में  स्पेन  कौर  पुतंगालਂ  लिखा  हुमा है
 ।  इस  का  ग्रन्थ

 तो  यह  हो  गया  कि  युरोप  में  हमारे  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  केवल  स्पेन  पुतंगाल  से  हैं  जब  कि  तथ्य

 इस  से  बिल्कुल  उल्टा  है  ।  वास्तव  में  हमारे  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  यूरोप  में  स्पेन  ae  पुर्तगाल  के

 अतिरिक्त  सब  देशों  से  हैं  ।

 विद्वानों  विद्यार्थियों  के  श्रमदान  प्रदान  द्वारा  ;  विदेशी  विश्वविद्यालयों

 में  भारत  विज्ञान  की  कक्षों  द्वारा  कौर  विदेशों  में  सांस्कृतिक  वक्ताओं  एवं  हिन्दी  के  अध्यापकों  की

 नियुक्ति  द्वारा  |

 हमारे  पड़ौसियों  से  सम्बन्ध  बढ़ाने  की  सामान्य  कार्यवाही  जारी  रही  ।

 मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  हाल  ही  में  यह  तय  किया  गया  है  कि  परिषद्‌  के  इस  वर्ष  के  कार्यक्रम  में  पड़ौसी

 देशों  से  पाकिस्तान  से  पारस्परिक  मेल  जोल  एवं  निकटतर  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  की  कार्यवाहियों

 पर  भारिक  जोर  दिया  जायेगा  ।

 इकबाल  सिह  :  क्या  उन  देशों  से  विशेषकर  फ्री का  से  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  के  पुनर्जागरण

 maa  उन्नति  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  है
 ?

 एम०  एम०  दास :  श्यामा |

 इकबाल  सिह  श्रफ़ीका  और
 पश्चिमी  द्वीप  समूह  इंडीज़  )  में  भेजे गये  शिष्टमंडलों

 की  संख्या  कितनी  जहाँ  भारतीय  रहते  हैं  ?

 एस०  एम०  दास  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  प्रशंसा  किये  बिना  नहीं  रह  सकता  जिन्होंने  इस

 प्रकार  से  wee  किया  है  कि  उस  पर  कोई  भी  प्रश्न  सुसंगत  कहा  जायेगा  ।  किन्तु  यह  एक  बड़ा  विषय  है  |

 यदि
 मुझ  से  विवरण  पुछा  जाये  तो  मैं  उत्तर  नहीं  दे  सकता

 ।

 श्री  बंसल  :  क्या  यह  सच  हैं  कि  इस  परिषद्‌  की  ae  से  एक  व्यक्ति  को  इंडोनेशिया  भेजा था

 क्या  सरकार  के  पास  प्रत्यक्ष  प्रिया  अप्रत्यक्ष  रूप में  वहाँ पर  उस  के
 भारत

 विरोधी  कार्यों  की  कोई

 शिकायत  are है  ?

 एम०  एम०  दास
 :

 नहीं  ।  हमारे  पास  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 श्रीमती  जयश्री  :  क्या  इस  योजना  के  ea  छात्रों  को  उन  देशों  में  विदेशी  भाषाएं  सीखने  के

 लिये  छात्रवृत्तियाँ  दी  जाती  हैं  ?

 एस०  एम०  दास  :  यह  कोई  योजना ५ नह  है  ।  यह  प्रश्न  एक  स्वायत्त शासी  संगठन के  बारे

 में  है  जिस  के  लिये  भारत  सरकार  रुपया  देती  है  कौर  जो  भारत  तथा  अन्य  देशों  के  सांस्कृतिक

 सम्बन्धों  के  पुनर्जागरण  दृढ़ीकरण  एवं  संस्थापन  के  लिये  हैं

 राष्ट्रीय  बचत  योजना

 1*२२६०.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  बचत  योजना  के  जिला  sferprfcat ar को  राज्यों  के  जिला

 योजना  झ्र धि कारियों  की  अपेक्षा  कम  वेतन  दिया  जाता  six

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 राजस्व  sire  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्रो  ren  चन्द्र  :  कौर  राष्ट्रीय  बचत

 योजना  के  ज़िला  अधिकारियों  की  भाँति  राज्य  सरकारों  के  अघिकारी  नहीं  होतें  ।  यह  yea  उत्पन्न

 नहीं  होता  |

 श्री  संगण्णा  :  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया ये  जिला  we  आर  सहायक  अधिकारी  घोषित

 अधिकारी  होते  हैं
 ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गुह  :  मेरे  विचार  से  तो  जिला  अधिकारी  घोषित  अधिकारी  होता  |

 तम्बाक्‌

 1२२६१.  श्री  यी०  ato  गांधी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  करदेय  मोडारों  में  तम्बाक्‌  के  संग्रह  के  लिये  डी०

 एफ०  | 0
 बार  भंडार  में  रखने  का  दिन )

 सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  को  हटाने  के  लिये  अभ्यावेदन

 प्राप्त हुए  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 र  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्रम  चन्द्र  :

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  १९४४  के
 नियम  १४५  कें  वर्तमान  उपबन्धों  के  अनुसार

 थोक  व्यापारी  के  बिना  तैयार  किये  गये  तम्बाक  थम  बार  भांडार  में  रखने  की  तारीख  से

 भ्र धिक तम  पाँच  ae  की  अवधि  तक  रखा  जा  सकता  है  ।  इस  प्रविधि  में  वह  wae  शामिल  नहीं  है  जिसमें

 तम्बाकू  भांडार  में  कराने  के  पुर्व  सुखाने  के  प्रांगण  में  सुखाने  वालों के  करने  गोदाम में  पड़ा  रहा  |

 तथा  प्रशासनिक  कठिनाइयों  के  द्वारा  प्रथम  बार  भांडार  में  रखने  की  तारीखें  से  सम्बन्धित

 उपबन्धों  को  वापस  लेने  पर  सहमति  प्रदान  नहीं  की  जा  सकी  ।

 श्री  वी०  बो०  गांधी  :  क्या  सरकार  इस  प्रविधि  का  निचय  करने  में  सरकार  के  हितों  के  अलावा

 व्यापारियों  के  हितों  पर  भी  विचार  करेगी  ?

 थी  rem  चन्द्र गह  :  हाँ  ।  हमने  व्यापारियों के  हित  पर  भी  विचार  किया  हैं  ।  पाँच  वर्षों  से

 भ्रंघिक  की  sate  में  यदि  भांडार  में  जानें  के  पूर्व  की  प्रवर्ध  भी  सम्मिलित की  जाय--यह  अवधि एक  वर्ष

 की  हो  सकती  है--तो  ६  वर्ष  हो  सकते  हैं
 ।

 इससे  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  तम्बाकू  ६  वर्ष  के  पूर्व

 भी  खराब  हो  सकता  है  ।

 Tait  ato  बो०  गांधी  :  हमें  अभी  यह  बताया  गया  हैं  कि  अधिकतम पाँच  वर्षों  तक  गोदाम  में

 रखने की  भ्रनुमति  दी  जाती  हैं  इन  पाँच  वर्षों  में  तीन  वर्ष  तो  नियमों  के  अधीन एक वर्ष एक  वर्ष  कलक्टर की

 अनुमति से  तथा  एक  वर्ष  सी  ०  बी०  कार  राजस्व  की  अनुमति  से  रखना  भी  शामिल  है  |

 क्या  तम्बाकू  व्यापारियों से  निरन्तर  प्राप्त  होने  वाले  अझभ्यावेदनों को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  प्रयोग

 के  रूप  में  पाँच  वर्षों  के  लिये  नियमों  के  अधीन  निर्धारित  पाँच  वर्ष  की  रवि  में  एक  अर  वर्ष  की  वृद्धि

 करके  यह  पता  लगायेगी  कि  राजस्व  की  कितनी  हानि  होती है

 tat  अरुण  चन्द्र  गृह
 :

 यह  पाँच  वर्ष  की  अवधि  तक  की  चाहे  इसमें  कलक्टर  के  स्वविवेक  से

 दी  जाने  वाली  वृद्धि  अथवा  सी०  ato  कार के  स्वविवेक से
 दी  जाने  वाली  वृद्धि  भी  शामिल

 बड़ी  उदारता  कौर  सहृदयता  से  दी  गई  है  |  बिना  पाँच  वर्ष  की  प्रविधि  करने  की  कोई  शझ्रावश्यकता

 नहीं  ऐसी  बृद्धि  के  लिये  निरन्तर  कोई  माँग भी  नहीं  की  गई  कई  तम्बाक  संस्थाओं में  से

 केवल  एक  या  दो  संस्थाओं  ने  अवधि  की  वृद्धि  के  लिये  शभ्रभ्यावेदन  किया  था
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अजन्ता  गुफा

 *
 २२६२.  श्री  रघुनाथ सिंह

 :
 कया  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  कया  यह  सच  है  कि

 अजन्ता  में  एक  नई  गुफा  का  पता  लगा  हूं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एस०  एस०  :  हाँ  |

 श्री  रघुनाथ  fag
 :

 इन  मंत्रियों  का  समय  क्या  है
 ?

 TSlo  एम०  एम०  दास  :  इस  समय  इसके  विवरण  मेरे  पास  नहीं  हमने  खंड  श्रधोक्षक

 सुपरिटेंडेंट
 )  को  विवरण  भेजने  के  लिये  लिखा  है  ।

 झाई०  सी०  एस०  पदाधिकारियों  का  वेतन

 le (Sy
 २२६३.  डा०  राम  समर्पण  सिंह  :  कया  गृह-किये  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  ago  सी ०  एस०  पदाधिकारियों के  वेतनों  में  कमो  करने  कें  लिये  एक

 योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  उस  योजना  की  रूपरेखा  क्या  अर

 यह  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :
 नहीं  ।

 तथा  प्रदान  ही  नहीं  उठते  |

 राम  सुलग  सिंह  :  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  सेवा  में  कितने  भ्रमणकारी  हैं  ?

 क्या  सरकार  के  पास  उनके  वेतनों  को  कम  करके  केन्द्रीय  वा  के  स्तर  तक  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  का  भाग

 राम  सुभग  सिंह  :  उन्होंने  कहा  था  ।

 महोदय  :  तो  वे  कसे  कर  सकते  हैं  ।

 1  डा०  राम  सुभग  fag  :  कह  सकतें  हैं
 ।

 था  कि  क्या  कोई  ऐसी  योजना  तैयार  की  गई  है  ।

 उसके  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  ।  अब  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  कया  ऐसी  योजना  बनाने  की  कोई  तैयारी  है  ?

 दातार  :  संविधान के  अनुच्छेद  ३१४  को  ध्यान में  हुए  ऐसी  कोई  योजना  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 राम  सुलग  सिंह  :  क्या  संविधान  के  इस  विशेष  अनुच्छेद  का  संशोधन  न  करने  अथवा  इसे

 पवित्र  समझने  का  कोई  विशेष  कारण  है  ?

 दातार  :  संविधान  स्वयं  बहुत  पवित्र  है  ।

 शिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  यह  ध्यान  रखें  कि  कोई  भी  प्रदान  जो  यहाँ  पूछा  जाय

 वह  संविधान के  श्रीमान  हो  ।  यदि  कोई  सदस्य  संविधान  का  संशोधन  करना  चाहें  तो  इसके  लिये

 तरीके  हैं  |

 किए त्  एम०  थामस
 :

 कया  गृह  मंत्रालय  ने  इस  सभा  में  दिये  गये  इस  सुझाव  पर  ध्यान  दिया  है

 कि  विशेष  सीमा  से  अधिक  वेतन  पाने  वालें  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  का  कुछ  भ्रंश  सरकारी

 नौकर
 की

 अनिवार्य  बचत  मान  ली  जाय  श्र  तो  उसका  क्या  परिणाम  झ  है
 ?

 क्या  2,000

 tae  waist में
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 रुपये  से  अधिक  वेतन  पाने  वालें  भारतीय  असैनिक  सेवा  के  कर्मचारियों  को  ऐसा  परिपत्र  भेजा  गया  है

 कि  वे  वेतनों  में  से  स्वेच्छापूवैक  कटौती  करें
 ?

 श्री  दातार  :  ऐसा  कोई  परिपत्र  उनको  नहीं  भेजा  गया  है  ।  प्रश्न  के  पहिले  भाग  के  सम्बन्ध  में

 माननीय  सदस्य  को  वित्त  मंत्रालय  से  पूछना  चाहिये  ।

 निर्वाचक  नामावली

 २२६४.  श्री  कामत :  कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  निर्वाचन  अयोग  निर्वाचक

 नामावली  के  पुनरीक्षण  के  कार्य  में  न्य  राजनैतिक  दलों  तथा  संस्थानों  का  सहयोग  किस  प्रकार  प्राप्त

 कर  रहा  है  ?

 मंत्रो  पाटनकर  निर्वाचन  झ्रायोग  नें  निर्वाचक  नामावली  को  यथासम्भव

 ठीक  बनाने  में  राजनैतिक  दलों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  LEXY  में  तैयार  की  गई  नामावली

 को  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ear  उसके  निकट  जनता  के  निरीक्षण  के  लिए  उपलब्ध  करने  की  विशेष

 कार्यवाही की  है  ।  मान्यताप्राप्त  राजनैतिक  दलों  को  इस  कार्य  की  सूचना  दे  दी  गई  थी  कौर  उनसे यह

 प्राथना  की  गई  थी  कि  लोगों  से  नामावली  देखने  तथा  उसकी  झ्रशद्धियों  के  सम्बन्ध  में  अधिकारियों  को

 सूचित  करने  के  लिये  कहें  ।

 L raat  कामत  :  क्या  केन्द्रीय  स्तर  प्रिया  राज्य  स्तर  पर  विभिन्‍न  राजनीतिक दलों  अ्रथवा  राज्य

 स्तर  पर  श्रमान्यताप्राप्त  राजनैतिक  अर्थात  जिन्हें  अखिल  भारतीय  आधार  पर  मान्यता  नहीं  दी

 गई  है--के  साथ  विचार-विमल  किया  गया  है
 ?

 श्री  पाटनकर  :  जहाँ  तक  मैं  जानता  ऐसे  कोई  सम्मेलन  नहीं  हुए  हैं
 |

 श्री  कामत  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  बात  ज्ञात  है  कि  as  ४५४  में  प्रकाशित  निर्वाचक  नामावली

 म॑  मध्य  मध्य  प्रदेश  पर  भोपाल  के  मतदाताओं  की  संख्या  में  कमी  होने  की  झाइचयेजनक  प्रांगण

 बात  देखी  जब
 कि

 अन्य  सभी  राज्यों  में  मतदाताओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  ate  में  भी  यही  बात  हुई  है  ।

 श्री  कामत  :  इन.तीनों राज्यों  में  मतदाताओं  की  संख्या  घटी  हैं  ।  यदि  तो  क्या  इस  मामले

 पर  निर्वाचन  आयोग  ने  नस्य  मान्यताप्राप्त  तथा  श्रमान्यताप्राप्त राजनैतिक  दलों  के  परामर्श  से  विचार

 कया  है
 ?

 श्री  पाटनकर  हाँ  ।  निर्वाचन  सभी  राजनैतिक  दलों--कम  से  कम

 प्राप्त  राजनैतिक  दलों-से  परामर्श  करने
 के

 लिये  इच्छुक  हैँ  कौर  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  इस  बात  का

 प्रयत्न  करेंगे  कि  जब  निर्वाचक  नामावली  अन्तिम  रूप  में  तैयार  हो  तब  उसमें  कोई  गलती  न  रहे  ।

 थी  कामत  :
 क्या  मंत्री  जी  को  यह  मालूम  हैं  कि  विरोधी  दलों  ने  निर्वाचन  से  यह  कहा

 हैं  कि  वे  ऐसे  मतदाताओं  की  सूची  देने
 नें  को  तैयार  हैं  जिनके  नाम  राज्य  पदाधिकारियों  द्वारा  तैयार  की

 गई  निर्वाचक  नामावली  में  लिखे  जाने  से  रह  गये  कौर  यदि  तो  क्या  निर्वाचन  आयोग  अपन

 भ्र धि कारियों के  द्वारा  दी  गई  ऐसी  सूचियों  के  साथ  विरोधी  दलों
 के

 द्वारा  दी  गई  सूचियों की  भी  संयुक्त

 रूप  से  जाँच॑  करेगा ?

 श्री  पाटनकर
 :
 मैं  इस  बात  की  जाँच  करूँगा  कि  क्या  निर्वाचन  ora  को  ऐसी  सचियाँ दी

 भ्रंग्रेजी  में

 M62LSD
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 क्रि  कामत  :  हमने  देने  को  कहा  यदि  वे  स्वीकार करें  तो  हम  उन्हें  ऐसी  सूचियाँ  देंगे
 ।

 श्री  पाटनकर  :  मुझे  विस्वास  है  कि  जब  कभी  ऐसी  सूचियाँ  दी  निर्वाचन  उन  पर

 निस्संदेह  ध्यान  देगा  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :

 क्या  सरकार  ने  उस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की  है  जिस  की  भ्रांत  मैंने

 कुछ  समय  पूर्वे  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  किया  प्रात  यह  कि  प्रतिवेदन  में  निर्वाचन  आयोग  के

 सामान्य  निदेश  के  बावजूद  पश्चिमी  बंगाल के  प्रधान  निर्वाचन  अघिकारी  ने  कुछ  समय  पूर्व  विरोधी

 दलों  को  यह  सूचना
 दी  कि

 उन्हें  निर्वाचक  नामावली  के  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  उन  दलों  का  सहयोग

 प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुदेश  नहीं  मिले  हैं
 ?

 श्री  पाटनकर
 :

 इस  विशेष  मामले  में  मुझे  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता  होगी
 ।

 यदि  माननीय

 सदस्य  इस  विषय  में  cet  पूछेंगे  तो  मैं  अवश्य  जाँच  पड़ताल  करूँगा  कि  मामले  की  कया  स्थिति  है  ।

 रगड  फ्राइडे

 1२२६५.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फ्री  इसे  को  बिहार  उड़ीसा  के  खंड  )  में  श्रायकर  विभाग

 में  सार्वजनिक  छट्टी  का  दिन  नहीं  माना  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  शौर

 क्या  सरकार  sae  विभाग  को  ऐसे  ae  जारी  करेगी  कि  फाइड  को  सार्वजनिक

 छुट्टी  का  दिन  माना  जाय
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्रो  हां  |

 पौर  (7)  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  तथा  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 थ्री  विभूति  जब  तक  सरकार  के  पास  खबर  जाती  है  तब  तक  क्या  सरकार  बिहार  सरकार

 के  जो
 इनकम  टैक्स  के  बड़े  अफसर हैं  उन  को  यह  हिदायत  देगी  कि  गुड  फ्राइडे को  पब्लिक  हालिडे कर

 दिया  जाय  ।

 श्री  दातार  :
 बिहार  सरकार

 का
 प्रदान  नहीं  यह  हिन्दुस्तान  की  सरकार  का  प्रशन  है

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूँ
 '  *  '

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 मं  जानना  चाहता  हूँ  कहने  की  अनुमति नहीं  दूंगा  ।  माननीय  सदस्यों
 को

 प्रदन  पूछते  समय  धोये  रखना  चाहिये  |  उन्हें  मंत्रियों  को  उत्तर  देने  का  समय  देना  तत्पदचात्‌ थि

 प्रदान  पूछने  चाहिये
 |

 उनके  उत्तर  देतें  समय  ही  प्रदान  पूछने  से  कोई  लाभ
 न

 होगा
 ।

 इसलिये  मैं  उन्हें  प्रशन

 पूछने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  अब  श्री  थामस  प्रदान  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री Yo  एम०  थामस
 :

 क्या  गृह-मंत्रालय  का  ध्यान  इस  भ्रांत  झ्राकर्षित  हुमा  हैं  कि  यद्यपि इस

 दिन  को  भारत  सरकार  ने  पट्टी  का  दिन  घोषित  कर  दिया  है  तथापि  कुछ  विद्यालयों  यथा  पुना

 विद्यालय  ने  इस  दिन  परीक्षायें  लीं  ।
 यदि  तो  इस  पर  सरकार  अथवा  दिक्षा  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 दातार
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूँ  जहाँ  तक  छुट्टियों  के  निहित  करने
 का

 दिल्‍ली  तथा  शिमला  के  दफ्तरों  के  लिये  इसे  भारत  सरकार  का  गृह-मंत्रालय  निश्चित  करता  है  |

 अन्य  स्थानों  में  भारत  सरकार  के  कार्यालयों  के  सम्बन्ध  उन  विभागों  के  प्रधान  अधिकारी
 ही

 विभिन्‍न

 मूल  अंग्रेजी में
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 छुट्टियों  का  निश्चय  करते  हैं  ।  हमनें  २३  छुट्टिंयां  निश्चित  की  हैं  ।  कार्यालयों  के  प्रधान  भ्रमणकारी  इनमें

 स्वविवेक  से  यहाँ  वहाँ  हेर  फेर  कर  सकते  परन्तु  शर्ते  यह  हैं  कि  कुल  दिनों  को  संख्या  २३  ही  रहे  ।  जहाँ

 तक  विश्वविद्यालयों का  सम्बन्ध  वे  स्वायत्तशासी संस्थायें  हम  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं

 कर  सकते हैं

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  बिहार  कौर  उड़ीसा  सरकार  के
 जो  इनकम-टैक्स

 डिपार्टमेंट  के  बड़े  अफ़सर  क्या  सरकार  उनको  हिदायत  करनी  कि  आइन्दा  से  वे  फ्राइडेਂ
 को  पब्लिक

 हालिडें  किया  करें

 श्री  दातार  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  के
 aa

 कर  के  प्रा यक् तक  के  विचार  से  कुछ  छुट्टियों  में  हेर  फेर  करना  भ्रावश्यक  हो  जाता  है  क्योंकि
 उक्त  विभाग

 में  ईसाई  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  नगण्य  है  ।

 कार्बाइड  अखंड

 FQQWEE  श्री  टी०  बी०  विपुल  राव  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार्डाइट  अखंड के  कामगार संघ  ने  कारखाने  में  भ्राद्यंकित  छंटनी  के

 विरुद्ध  हड़ताल  करनें  का  निश्चय  किया

 क्या  संघ  ने  छंटनी  की  झ्ावइ्यकता  दूर  करने के  लिये  उत्पादन  की  वैकल्पिक  योजनाएँ  भारत

 कार  को  प्रस्तुत की

 (7)  सरकार  ने  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  al

 a

 सुझाव  अ्रसैनिक उपभोग  के  लिये  वैकल्पिक  वस्तुएं  बनाने की  सम्भावनाओं  के

 सम्बन्ध  में  थे  ।  संघ  से  पत्र  प्राप्त  होने  के  पूर्व  ही  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  था  और  कारखाने

 में  उत्पादन  के  अ्रसेनिक  पद  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दिये  गये  हैं  ।  भी  संघ के  अन्य  सुझाव  व्यवहारिक

 हीं  पायें गयें  ।

 Tatt  टी०  बी०
 fage  राव

 :  क्या
 गत  वर्ष  कुछ  कर्मचारियों

 की
 छंटनी  की  गई  थी  क्या  इस

 वर्ष  कुछ  की  छँटनी  की  सम्भावना  है  ?

 त्यागी  :  इस  कारखाने  में  प्रतिष्ठित  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  ४८१  है  ।  छंटनी  के  सम्बन्ध

 केवल  AAT  हमें  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  है  और  घोषणा  की  है  कि

 अतिरिक्त  व्यक्तियों  को  वैकल्पिक  कामकाज  दिलानें  के  लिये  सम्पर्क  पदाधिकारी  को  अधिक  अवसर  देंने

 के
 हेतु  छंटनी  की  तारीख  स्थगित  कर  दी  गई  थी  ।  इस  कारखाने के  सम्बन्ध  इन  ४८ १  व्यक्तियों

 को  हफ्ते में  दो  बार  फाटक  पर  हाजिर होने  के  लिये कहा  जाता  है  कौर  उन्हें  उनकी  पूरी  मजूरी  दी  जातीं

 संख्या ४८१  है

 श्री  टी०  बो०  farm राव  :  इस  तथ्य  को  देखते  हुए
 कि

 यह  कारखाना  गेलीगिनाइट  जैसी

 पूर्ण  वस्तुएँ  तैयार  कर  रहा  है  जो  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयला  तैयार  करने  कौर  चट्टानों  में  सुरंग

 लगाने  के  लिये  बहुत  उपयोगी  क्या  सरकार  इस  कारखाने  के  पुरे  पूरे  उपयोग  पर  विचार  करेगी  ?

 त्यागी :
 इस  वस्तु  की  सैनिक  श्रावश्यकताश्रों  के  लिये  देवा  में  दूसरी  व्यवस्था

 है
 किन्तु  हम  जो

 कुछ  दे  सकते  उसका  उत्पादन  पहले  ही  हमने  प्रारम्भ  कर  दिया
 I

 ————_—— शए  लतयएयएबअ  सट

 sash में
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 श्री  टी०  ato  fares  राव
 :

 क्या  सरदार  बलदेव  सिंह  की  भ्रध्यक्षता  में  उच्च शक्ति  प्राप्त  समिति

 ने  इस  कारखाने  का  निरीक्षण  किया  था  ?  इस  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  उसने  क्या  सिफारिशें  की  हैं
 ?

 श्री  त्यागी
 :
 मेरे  पास  तुरन्त  जानकारी  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न  के  लिये  मुझे  अलग  सुचना  चाहिये

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 क्या  योजना  आयोग  कौर  विभिन्न  उत्पादक  मंत्रालयों  को  संघ  की

 उत्पादन  की  वैकल्पिक  योजनाएँ  भेजी  गयी  हैं  are  यदि  तो  छंटनी  का  भ्रांति  रूप  से  निश्चय  करने

 भर  उसे  कार्यान्वित  करने  के  पुर्व  उन  वैकल्पिक  योजनाश्रों  की  संभावना  के
 सम्बन्ध  में  पूरा  प्रतिवेदन

 मिलने  तक  क्या  सरकार  प्रतीक्षा  करेगी  ?

 श्री  त्यागी
 :

 ऐसी  प्रस्थापनाएं  योजना  आयोग  को  कभी  प्रस्तुत  नहीं  की  जातीं  ।  कारखाने के
 श्रम  संघ  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  कारखाना  प्रशासन  के  विचार  के  लिये  थे  ।  इन  प्रस्थाप॑नाश्ों  पर  उचित

 ~  \  a
 रूप  से  विचार  किया  गया  कौर  जो

 भी
 सुझाव  स्वीकार  करने  योग्य  थे  वे  स्वीकार  किये  गये  हैं

 ।

 श्री  कामत  :
 क्या  पिछले  दो  तीन  दिनों  में  प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  अथवा  वरिष्ठ  मंत्री ने  अच्

 कारखानों  में  छंटनी  के  विषय  में  afar  भारतीय  प्रतिरक्षा  कर्मचारी  संघ  के  सामान्य सचिव  से

 चीत  की
 थी

 site
 यदि

 तो  इस  बातचीत  का  क्या  रुख  था  कौर  उसका  क्या  परिणाम ?

 श्री  त्यागी  :
 प्रतिरक्षा  कर्मचारी  संघ  की  कार्यपालिका  समिति  के  लगभग  २०  लोग  कल  ही  मुझ

 से  मिलने  आये  थे  ।  लगभग  दो  घंटे  बातचीत  हुई  aa  है  कि  वे  संतुष्ट  होकर  गये  हैं  ।

 Tort  कामत  :  छंटनी  के  स्थगित  किये  जानें  के  बारें  में  ?

 श्री  त्यागी  :  उन्होंने  इस  बात  पर  ae  किया  कि  मैं  उन्हें  बताऊँ  कि  किस  समय  तक  के  लिये

 छंटनी  स्थगित
 की

 गई  है
 ।

 मैंने  उन्हें  बताया  कि  मैं  उस
 तिथि

 का  कोई  संकेत  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  वह

 इसलिये  स्थगित  की  गई  है  कि  सम्पर्क  पदाधिकारी  को  उनके  लिये  वैकल्पिक  कामकाज  ढूंढने
 का

 पूरा  भ्र वसर  मिले  ae  जब  तक  वे  कामकाज  ढूंढने  में  व्यस्त  तब  तक  वह  स्थगित  रहेगी  हमें

 यह  मालूम  होने  पर  कि  जागें  कोई  सम्भावना  नहीं  तब  छंटनी  की  जायगी  ।

 शी  बेलायुधन
 :

 जब  इतने  भ्रामक  वहाँ  सालों  से  काम  कर  रहे  हैं  तब  उनकी  छँटनी  किस  प्रकार

 होगी ?  क्या  कारखाने  का  कम  किया  जा  रहा  हैं  या  बढ़ाया  जा  रहा  है  ?

 श्री  त्यागी  :  वे  वहाँ  बहुत  समय  से  काम  नहीं  कर  रहें  हैं  ।  अतिरिक्त  श्रम  को  बिना  किसी  काम

 के  ही  वेतन  मिल  रहा  था  |  बलदेव  सिंह  समिति  ने  सिफारिश  की  हैं  कि  इस  प्रकार  कारखाने  का  काम

 बिगड़  जाता  है  कौर  यह  ठीक  नहीं  है
 कि

 सैंकड़ों  बेकार  कर्मचारी  कारखाने  में  इधर-उधर घूमते  रहें
 ।

 उसने  सिफारिश  की  कौर  हमने  उन्हें  फाटक  के  बाहर  बैठने  के  लिये  तब  तक  वेतन  के  लिये  को

 कहा  जब  तक  कि  उनकी  उचित  रूप  से  छंटनी
 न

 हो  जाये
 ।

 लंका  सुन्दरम  :  मंत्री  ने  कभी  बताया  कि  कल  संघ  की  समिति  के  साथ  चर्चा  के  फलस्वरूप

 वे  संतुष्ट  होकर  गये  हैं  ।  क्या  उन्हें  यह  संकेत  दिया  गया  है  कि  हड़ताल  की  सुचना  जो  पहले  ही  दी  जा  चुकी

 वापस  ले  ली  जायगी  कौर  हड़ताल  इस  महीनें  के  झाखिर  में  नहीं  होगी
 ?

 श्री  त्यागो
 :

 हड़ताल  के  बारें  में  चर्चा  नहीं  हुई  ।  वास्तव  में  वे  मुझ  से  एक  दो  प्रदान  पूछना

 चाहते  थे  जो  उन्होंने  पूछे  ।  मैंने  उन्हें  सारी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी
 भर

 सेरी  यह  धारणा  हुई  कि  वे  संतुष्ट

 हो  गये  किन्तु  ऐसा  कोई  निबटारा  नहीं  ह्  था  न  ही  कल  कोई  बातचीत  हुई  थी
 ।

 वे  केवल  कुछ

 बातों  का  स्पष्टीकरण  चाहते  जो  मैंने  उनके  सामने  रखा  ।

 श्री  कामत
 :

 दिनांक
 २१

 तक  प्रतीक्षा  कीजिये  ।.

 मूल  अंग्रेजी  में
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 weal के  लिखित

 मध्य  भारत  माग  परिवहन  सेवा  farts

 1२२४६.  श्री  बहादुर  fag :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 करेंगे कि  ब्या  राष्ट्रपति

 ने  मध्य  भारत  की  राज्य  विधान  सभा  में  भारत  सड़क  परिवहन सेवा विधेयकਂ  पुनर्स्थापित  किये

 जाने  क  लिये  मंजूरी  दे  दी  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्रो  (at  हाँ

 सेना  पदाधिकारियों  के  यात्रा  विशेषाधिकार

 1२२४८.  को  रामचन्द्र  रेडडी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  कनिष्ठ  झ्रायक्त  पदाधिकारी  कौर  पुरा  कर्नल  दोनों  ही  रेलगाड़ियों

 म॑  पहलें  दल  में  यात्रा  करने  के  प्राधिकार

 क्या  अनुशासन  की  दृष्टि  जिसके  भ्रनुसार  कि  सशस्त्र  बल  कार्य  करते  सरकार  नें

 इस  विषय  का  परीक्षण  किया  कौर

 क्या  रेलवे  का  दूसरा  दर्जा  हटाने  की  प्रस्थापना को  देखते  हुए  सरकार ने  इस  विषय  पर

 कौर  झाग  विचार  किया  है  ?

 tafazar  उप मंत्रो  जोड़िया )
 शर  हाँ  ।  विनिश्चय  करने  से

 पूर्व  ही  सभी  बातों  जिसमें  प्रशासन  का  पहल  भी  सम्मिलित  विचार  fear  गया  था  |

 नहीं

 योग्यता  छात्र वृत्तियां

 *
 २२४५०.  श्री  भोखा भाई  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अभी  तक

 सूचित  जातियों  मौर  अनुसूचित  ख़ादिम
 जातियों  के

 के  कितने  विद्यार्थियों  को  योग्यता  )  छात्रवृत्तियाँ

 दी  गई  है  ?

 शिक्षा  उप मंत्रो  कठ  एल०  :  तक  अ्रवप्चचित  जातियों  ate  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों के  चौबीस  विद्यार्थियों  को  सार्वजनिक  स्कूलों  में  योग्यता  छात्रवृत्तियाँ  दी  जा  चकी हैं  ।

 भारत  महा-सामाऋक

 T¥RQHE  श्री  वो०  सू निस् वामो  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  यह  सच  है  कि  भारत  के  महा-भूमापक  के  पद  पर  एक  विदेशी  राष्ट्र जन  की  नियुक्ति

 को  गई  हैं  शर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  संविदा  की  शर्तें  क्या

 कित  कारणों  से  एक  विदेशी  को  उस  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कठ  so  मालवीय )
 जो  विदेशो  राष्ट्र जन  महा-मापक

 के
 पद  पर  उसने  ३०  अमल  PERG  को  अरपना  स्थान  खालो  कर  दिया  है  |  श्री  यह  निश्चय  किया

 या  हैं  कि  इसके  बाद  इस  पद  पर  भारतीय  राष्ट्र जन  रहेगा  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 ग्रंग्रेजी  में
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 सरकार  or  का  aa ba Od  पह  नी  दा धिक र्ा रियों  पक  ब्  ह

 1२९५४.  श्री  इडाहो  :  क्या  गृह-किये  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 तोन  हज़ार  रुपये  महीने  से  श्रमिक  वेतन  लने  वालें  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  पदाधिकारी

 क्या  यह  सच  है  कि  वेतन  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रियों  के  वेतन  के  बराबर  लाने  की

 कोई  प्रस्थापना  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  सें  मंत्री  :  इस  समय  तक  क्या  आंकड़ा  तुरन्त  उपलब्ध

 नहीं  है  किन्तु  PEERY  में  ऐसे  €८  पदाधिकारी  थे  जिसमें  कुछ  ऐसे  संविहित  पदाधिकारी  शामिल

 नहीं  हैं  जिनके  वेतन  संविधान  या  संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 निर्वाचन  न्यायाधिकरण

 २२४५७.  श्री  भगवत  झा  ates  :  कया  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 art  तक  विभिन्न  न्यायाधिकरण ों  ने  लोक-सभा  के  कितने  निर्वाचन  te  कर  दिये  कौर

 att  उनके  पास  कितने  मामले  पड़े  हुए  हैं
 ?

 मंत्री  :

 a.

 फीस  रेशम  पर  उत्पादन  शुल्क

 1*२२६७.  श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्पादन-शुल्क  के  पुनरी  क्षित  दरों  से  रेयन  या  कृत्रिम  रेशम  के  निर्माताओं

 के  fail  को  हानि  हुई

 यदि  तो  शौर

 PEAR  में  कृत्रिम  रेशम  पर  उत्पादन  शुल्क  से  कितनी  धन  प्राप्त  की  गई  है  ?

 ate  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  wer  चन्द्र
 :  शौर  मैँ  समझता हूँ  कि

 यह  १  PEE  के  पूर्व  विद्यमान  स्थिति  से  सम्बद्ध  है  ।  तब  से  कृत्रिम रेशम  के  कपड़े  पर

 संयुक्त  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में
 शर

 अधिक  परिवर्तन  हुआ  है  जिसका  प्रभाव  सम्पूर्ण  कृत्रिम  रेशम  उद्योग
 पर  साधारणतया  लाभदायक  रहा  है  |

 १  जनवरी से  ३१  दिसम्बर  geyuy  तक  की
 अवधि

 में  प्राप्त  केन्द्रीय
 उत्पादन

 जिसमें ३  पाई  फी  वर्ग  गज़  का  अ्रतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  सम्मिलित  ३४५,८  ३,०००

 रुपये है  ।

 सेना  पदाधिकारियों  क्ले  यात्रा  विशेषाधिकार

 1*२२६८.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कुछ  श्रेणियों  तक  के  सेना  पदाधिकारियों को  ६००  मील  तक  ही  निःशुल्क

 रेल  यात्रा  की  ग्रनमति च्च्क  दी  जाती  भर

 क्या  दक्षिण  भारत  के  उन  सैनिक  कर्मचारियों  के  जिन्हें  कि  दक्षिण  में  सैनिक  स्टेशनों

 की  कमी  के  कारण  उत्तरी भारत  के  सैनिक  स्टेशनों में  रखा  जाता  यह  कठिनाई नहीं  समझी

 जाती  ?

 मूल  संगे भो  में
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 चंकि  बगैर  किसी  सीमा  के  निदेशक रेल  यात्रा  के  लिये  मंजूरी  पर  विचार  करना  सम्भव

 नहीं  इसलिये  किसी  सीमा  को  लागू  करने
 से  ऐसे

 सैनिक  कर्मचारियों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 है  जो  ६००  मील  से  अधिक  यात्रा  करना  चाहेंगे  ।  फिर  भी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  यह  शर्ते  केवल

 दक्षिण  भारत  के  कर्मचारियों  के  लिये  ही  कठिन  है  ।  भारत  के  किसी  भाग  से  जो  कर्मचारी  AS WU  घरों  से

 दूर  भारत  के  प्रत्य  भागों.में  सेवा  कर  रहे  हैं  उन  पर  उसका  बरा  प्रभाव  पड़गा  ॥

 फिर  भी  यह  बताया  जा  सकता  है  कि  भ्रपने  घर  के  लिये  उत्सुक  कर्मचारियों  को  नौकरी  का

 पहला  साल  परा  करने  पर  एक  बार  सालाना  ट्री  पर  दौर  उसके  बाद  प्रत्येक  दसरे साल  में  एक  बार  रेल

 से  निःशुल्क  यात्रा  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  प्रश्न  के  खंड  (१)  में  निर्दिष्ट  निःशुल्क  यात्रा  रियायत

 एक  अतिरिक्त  रियायत  है  जिसका  लाभ  वे  उन  वर्षों  में  उठा  सकेंगे  जब  कि  घर
 सार

 जाने
 के

 लिये  उन्हें

 निःशुल्क  यात्रा  करने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  होता  इसलिये  यह  समझा  जाता  है  कि  बलों  के  किसी  भी

 सदस्य  को  बीच-बीच  में  झपने  घर  जाने  में  कोई  कठिनाई  होने  की  सम्भावना  नहीं  |

 mata  cere  विभाग

 नसीर  श्री  बी०  एपी  मात  बया  भ्तिर पा  मंत्रो  १४  Pexy  को  गये  तारांकित

 संख्या
 ८

 २८,  के  पहले  अनुपूरक  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जब  तक  कैंटीन  स्टोर्स  विभाग  ने  कुल  कितना  मुनाफा  जमा  किया

 क्या  मुनाफे  का  कोई  अंश  उसके  कर्मचारियों में  बांटने  के  विषय  में  कोई  विनिश्चय किया

 गया  ak

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनीः  धनराशि  नियत  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  कैंटीन  स्टोर्स  विभाग  (१)  द्वारा १  जनवरी

 Reva FT 322 ATT से  ३१  LORY  तक  2@a°vo  लाख  रुपये  मनाया  कमाया  है  ।  इस  में  से  ६०९६४  लाख  रुपयें

 की  राशि  संगठन  की  रक्षित  निधि  में  हस्तान्तरित  कर  दी  गई  है  ।

 नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सय  बिक्री

 1२२७०  श्री  इब्राहीम  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  सौर  शक्ति  के  समन् वेषण  कौर  उपयोग  सम्बन्धी  वैज्ञानिक  गवेषणा  के  क्षेत्र  में

 PeUY  में  क्या प्रगति हुई  है  ?

 संसाधन  मंत्रो  के०  डी०  मालवीय )  :  भ्रपेक्षित  जानकारी देने  वाला  एक  विवरण

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १  ३,  प्रतिबन्ध  संख्या  vv  |

 fora  बैंक  श्रॉफ  इंडिया  का  रक्षित

 1*२२७१.  सरदार  इकबाल  fag  :  कया  वित्त  मंत्री  २८  १९५५ को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  १४५३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रिज  बैंक  काफ़ी  इंडिया  को  सभी  राज्य  सरकारों  का  महाजन  बनाने  के

 प्रदान  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  किया  जा  चुका  और

 eats
 हो

 ही  ata  free  कासकर  कया

 है

 ्र प्रंग्रेजो  में
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 राजस्व  श्र  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र

 :  कौर  )  सरकार  ने  इस  मामले

 पर  विचार  किया  है  प्रौढ़  यह  निर्णय  किया  गया  हैं  कि  राज्यों  में  लोक  धन  की  अभिरक्षा  का  विनियमन
 राज्य  सरकारों  शौर  बैंक  झॉँक  इंडिया  के  बीच  हुए  एक  समझौते  के  अनसार  होना  चाहिये  |  तदनुसार

 रिजर्व  बैंक  ath  इंडिया  १९३४ की  धारा  २०,  २१  शर  २१  में  संशोधन  करने
 की

 प्रस्थापना  है  ।  इसके  लिये  आवश्यक  उपबन्ध  राज्य  पुनर्गठन  Rex  जो  अरब  थ  के  समक्ष
 a

 खंड  ce  में  किया  गया  है  |

 बुद्ध  जयन्ती

 *
 2२२७२.  थो  भक्त  प्रदान  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  १७  LENS  के  तारांकित संख्या  १५४१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महत्मा  बुद्ध  की  Wood}  जयन्ती  के  अवसर  पर  प्रतिष्ठित  विदेशियों  को  आमंत्रित

 करने  के  प्रश्न  पर
 ब

 तक  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  शर

 यदि  तो  क्यां  उनके  नामों  तथा  पदों  का  एक  विवरण  टेबल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Fo  चली  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 अफीम

 श्री  रघुनाथ  fag
 श्री  firsarat  :

 *
 २२७३.

 {

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  अभी  हाल  में  पाकिस्तान से
 चोरी  छिपे  लाये  जाते  हुए  २६  सेर  श्याम  पकड़ी  गई  थी  कौर  उसे  छिपा  कर  ले  जाने  वालों

 के
 पास  दो

 रिवाल्वर  श्र  गोलियाँ  बरामद  हुई  थीं  ?

 राजस्व  त्र  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण चन्द्र
 :

 यह  ठीक  है  कि  अमृतसर  जिले में

 नांगली  गाँव  के  पास  राज्य  झा बकारि  विभाग  के  कमेटियों  नें  पाकिस्तान  से  खाने  वाले  एक  स्टेशन  वैगन

 से  २६  सेर  फोम  बरामद  को  |  शोम  लाते  वाले  गिरोह  के  पास  एक  रिवाल्वर  आर  एक  पिस्तौल  थी  ।

 सोवियत  तेल  विशेषज्ञ

 *
 ey.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  रूसो  तेल  विशेषज्ञों  ने  भारत  में  टेक्निकल  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश

 की

 यदि  तो  वे  सिफारिशें  किस  प्रकार  की  कौर

 क्या  भारत  सरकार  ने  उन  पर  विचार  कर  लिया  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  क्या  डी०  :  रूसी  विशेषज्ञों  जिन्होंने  दिसम्बर

 2euUy  से  फरवरी  १९५६  तक  भारत  का  दौरा  भारत  के  विश्वविद्यालयों  तथां  wea  शिक्षण
 कया

 संस्थानों  में  भौवृत्तिकी  भू-भौतिकी  शास्त्रों  तथा  खात  इंजीनियरों  को  प्रशिक्षण  देने
 के

 विषय

 में  सिफारिशें  की  हैं  ।

 सिफारिशों  से  aaa  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सदन  के  पुस्तकालय  में  प्राप्य हूँ
 ।

 सिफारिशें  अभी
 विचाराधीन  हैं  |  ननका  eee

 मूल  sash F
 में
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 त्यों के  दौर

 1२२७४
 {  os

 युगल  france  सिह

 xs £

 ह  गृहकार्य  मंत्री  यह  बताने

 की

 कृपा

 क  रग  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 विभिन्न  राज्यों  में  संसद्‌  सदस्यों  को  मंत्रियों के  दौरे  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 सूचना
 भेजने  की  प्रक्रिया  प्रत्येक  मंत्रालय  में  इतनी  भिन्न-भिन्न  हैं  कि  कुछ  मंत्रालय  कोई  सू  भेजते ही  नहीं
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  atc  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित

 प्रणाली
 निर्धारित नहीं  की  गई  है

 ।
 यह  बात मंत्री पर  छोड़  दी  गई  है  कि  किसी  विशिष्ट  दौरे  के  दौरान  में

 वह  जिन  संसद्‌  सदस्यों  या  न्य  गैर-सरकारी  व्यक्तियों से  मिलना  चाहें  उन्हें  वह  सुचना दे  दें  ।

 श्रायव्ययक प्रस्तावों  का  भेद  खल  जाना

 1*२२७६.  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEXR—KV  के  प्राय व्य यक  प्रस्तावो ंके  भेद  खल  जाने  सम्बन्धी  मामले  की  जाँच  में  तक

 क्या  प्रगति  हुई  कौर

 अपराधी के  विरुद्ध  चालान  के  कब  तक  पेश  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 मंत्रालय
 में  मंत्री  :

 कौर  मामले  की  जाँच
 wa  भी

 जारी  है  ॥

 राज्य  पनगठन

 1*२२७७.  श्री  शिवपुरी  स्वामी  :  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  सभी  राज्यों  जो  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  से  प्रभावित  होने  वाले  इन

 बातों
 के

 सम्बन्ध
 में  कोई  निदेश  भेजा  गया

 (१)  राज्य के  उन  जिलों  अथवा  क्षेत्रों  जिनके  प्रस्तावित  नये  राज्य  को  स्थानान्तरित  किये

 जाने  की  सम्भावना  किसी  कर्मशाला  या  मशीनरी  या  किसी  अन्य  चल  सम्पत्ति  को

 हटाया  या  स्थानान्तरित  न  किया '

 (2)  जो  क्षेत्र  स्थानान्तरित  किये  जाने  वालें  हूं  उन  में  स्थित  खानों  तथा  wa  संसाधनों के

 सम्बन्ध  में  केन्द्र  से  अनुमति  प्राप्त  किये  बगर  किसी  गैर-सरकारी अभिकरण  से  लम्बी

 अ्रवधषि के  लिये  कोई  समझौता  न

 यदि  तो  क्या  सरकार का  ध्यान  इस  बात  की  ०५,  गया  है  कि  हैदराबाद  राज्य

 afar  राय चर  जिलें  के  ras  क्षेत्र  से  कम  जिनमें  ऐसे  बुलडोजर  wie  ट्रेक्टर  भी  हैं  जो

 बांध  क्षेत्र  के  कृष्पक र  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने
 के

 लिये  ऑ्रावश्यक  हटा रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  रायचूर  के  निकट  स्थित  होने
 की

 खानों  के  सम्बन्ध  में  हैदराबाद  सरकार

 एक  गैर-सरकारी  अभिकरण  से  समझौता  सम्पन्न  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  सरकार  ने  लगभग  २००  परिवीक्षाधीन पदों  पर  नियुक्ति  के  लिये

 आवेदनपत्र  आमन्त्रित  किये  और

 यदि  तो  सरकार  wa  कार्यवाही  करने
 की

 FEAT TTT  करती

 अंग्रेजी  में में
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 निगह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  कौर  नहीं

 भारत  सरकार  को  ज्ञात  हम्ना  हैं  ऐसा  कोई  समझौता  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 मैसूर  राज्य  सरकार  ने  लोक  बिक्री लेखा  शौर

 सहकारी  विभागों  में  नियुक्ति  के  लिये  ७६  पदों  के  लिये  आवेदनपत्र  आमन्त्रित  किये  और  भारत  सरकार

 को
 उपलब्ध  जानकारी  के  किन्हीं अन्य  पदों  के  लोक-कर्म  विभाग  न. अ्रावदन

 झ्रामन्त्रित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 राज्यों के  पुनर्गठन  के  ठीक  पहले  एक  बड़ी  संख्या  में  उम्मीदवारों की  भर्ती  को  न  करने

 वांछनीयता की  दौर  भारत  सरकार  ने  मैसूर  सरकार  का  ध्यान  aia  किया  राज्य  सरकार

 को  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  जहाँ  कहीं  ऐसे  परिवीक्षाधीनों  की  भर्ती  अपरिहार्य  है  वहाँ  यथा शक्य

 बड़े  क्षेत्र  के  उम्मीदवारों को  इन  पदों  के  लिये  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  करने  का  दिया  जाये
 |

 fasta  रियायती  टिकट  योजना

 1*२२७८.  श्री  बी०  एस०  मति ५  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 विशेष  रियायती टिकटों  के  सम्बन्ध  में  क्या  रूपभेद  किये  जाने  वाले  कौर

 यह  योजना  कब  से  लाग  होगी
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  ग्रोवर  मामला  sat  भी  विचाराधीन हैं  ।

 निजी  गलियाँ

 1२२७९
 1  सरदार  इकबाल  सिंह

 श्रकरपर

 क्या  गह-साथ  मंत्री  २८  मान  १९५५ को  पूछे  तारांकित प्रदान  संख्या  १५५८ उत्तर  क

 सम्बन्ध  में  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 भूतपूर्व  भारतीय  नरेशों को  देय  निजी  श्रेणियों की  राशियों  में  उसके  परखाएं  हुए

 के  कारण  कोई  कमी  की  गई  और

 यदि  तो  किन  मामलों  में  शौर  कितनी  राशि  कम  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय में  मंत्री  :  हां

 ६००  रुपये  प्रति  वर्ष  ।  (geye)

 कन्ट्रोल  रिज  पलिस

 1२०८९.
 चौधरी  मुहम्मद  wat  :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  के  केन्द्रीय  रिज़र्व  पुलिस  के  विरुद्ध  १  geUy a से  ३१  १९५६  तक

 भारत  सरकार  को  जो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  उन  की  संख्या  कितनी

 यह  शिकायतें किस  प्रकार  की

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  कार्यवाही की  गई  अगौर

 ऐसे  अफसरों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  दंड  दिया  गया  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  कोई  नहीं  ।

 (@) & (8 से  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 व

 _  मूल  भंग झंग्रेजी में
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 eat  कौर  बहरों  का  कल्याण

 २०६०.  श्री  भोला  भाई  :  नया  दिक्षा  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या सरकार  ने  त्र्न्घों  प्रौढ़  बहरों  की  शिक्षा  एवं  देख-भाल  के  लिये  कोई  प्रशिक्षण  केन्द्र

 स्वयं  या  अन्य  समाज  कल्याण  संस्थानों  द्वारा  संचालित  करायें

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  हैं  और  उनके  नाम  तथा  पते  क्या

 क्या  सरकार  wet  शर  बहरों  के  अभिभावकों  को  अपने  प्रतिपादकों  को  इन

 संस्थाओं  में  प्रवेश  करवाने  में  किसी  प्रकार  की  सहायता  देती  शौर

 यदि  तो  किस  रूप  में  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  कण  श्रीमाली )  नहीं  ।

 से  seat  उत्पन्न  नहीं  होतें  ।

 दिक्षित
 बेरोजगार

 TILL.  श्री  रास  कृष्ण  :
 कया  शिक्षा

 मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 FEYV-UY  और  PEYY—UE  में  पेप्सू  सरकार  को  शिक्षित  बेरोजगारों  को  सहायता

 देने  के  लिये  कितनी  आर्थिक  सहायता  दी  गई  और

 इस  योजना
 से  लाभान्वित  हुए  व्यक्तियों  की  जिलेवार  संख्या  कितनी  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  :
 यह  राशियाँ  मंजूर  की  गई  थीं

 :

 PEYV—-UY  १४,६  ३,७००  रुपये

 PeYY—VE  १२,४८,२५०  रुपये

 PEYw—UY  PEXR—-YV  में  नियुक्त  fet  गये  gee  के

 रिक्त  {,F08  |

 ae © Got G1  PeUv—UY  के  श्रान्त  तक  नियुक्त  किये  गये  २,५००  के

 अतिरिक्त  १०० |

 जिलेवार  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 ्  में  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  विभाग  के  कम  तारी

 1२०९२. श्री  राम  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पेप्सू  राज्य  में  केन्द्रीय

 आबकारी  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  किन  स्थानों  पर  मकान  बनाये  जायेंगे  ?

 भ्र  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र
 :

 इस  समय  पेप्सू राज्य  में  केवल  भाटिया

 ही  एक  ऐसा  स्थान  है  जहाँ  केन्द्रीय  झ्राबकारी  विभाग  के  कर्मचारियों  के  रहने  के  लिये  मकान  बनाने  की

 स्थापना  है  ।

 नागपुर  उच्च  न्यायालय
 के

 न्यायाधीश

 1२०६३.  श्री  कामत  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या यह  सच  है  कि  इस  समय  नागपुर उच्च
 न्यायालयों

 के
 न्यायाधीशों  की  संख्या  स्वीकृत

 संख्या से  कम

 (a)  यदि
 तो

 क्या  पिछले  कुछ  महीनों
 में

 —— ae  अनिर्णीत  कार्य
 का

 परिमाण  बढ़ता  जा  रहा

 मूल  अंग्रेजी में
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 नागपुर  उच्च  न्यायालय में  सामान्य  अवस्था  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने

 की  प्रस्थापना है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  से  इस  समय  नागपुर  उच्च  न्यायालय

 में  काम  करने वाले  न्यायाधीशों की  संख्या  नौ  है  जबकि  स्वीकृत  संख्या  दस  है  ।  रिक्त  स्थान  की  पूति

 करने  के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  की  प्रतीक्षा
 की

 जा  रही  है
 ।

 इसी  बीच  संविधान  के  अनुच्छेद  २२४  के  अन्तर्गत  नागपुर  उच्च '  न्यायालय  के  अवकाश-प्रा प्त

 न्यायाधीश श्री  पी०  पी०  देव  बढ़ते  हुए  कार्य  को  निबटाने  के  १  eYez से  १४

 १९४६  तक  की  ata  के  लिये  नियुक्त  कर  लिया  गया  था  ।

 स्टेनोग्राफर ों  की  परीक्षा

 1२०६४.  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यहं  सच  हैं  कि  मंत्रालयों  ae  सरकार  के  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले

 स्टेनोग्राफर ों  को  वायु  सम्बन्धी  रियायतें  दी  गई  हैं  जिस  से  कि  वे  संघ  लोक-सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जाने

 वाली  परीक्षा में  बेठ  सकें

 क्या  सरकार  के  भ्रधीनस्थ  कार्यालयों में  काम  करनेवाले  स्टेनोग्राफर ों को  ay  सीमा

 ब्नन्घी  og  रियायतें  नहीं  दी  गई  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  हां  1

 कोई  शिथिलता नहीं  की  गई  है  ।

 माननीय  सदस्य  का  माननीय  महिला  सदस्या  श्रीमती  भ्रनुसूयाबाई  बोरकर  द्वारा

 PELE  को  छ  गये  मरन  संख्या  ८०१५  के  उत्तर  की  झोर  आकर्षित  किया  जाता  हैं  |  उसमें  बताई

 गई  स्थिति  aa  भी  वैसी  ही  है  ।

 लागत  लेखांकन  में  प्रशिक्षण

 1२०९४.  श्री  देवमती  स्वामी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  SEY  wie  PEKY-NE  में  कोई  भ्रमणकारी लागत  लेखांकन  की  श्राधनिक

 प्रणालियों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  विदेशों  में  प्रतिनियुक्त  किये  गये  wie  यदि  तो  चने  गये

 अफ़सरी  की  संख्या  कितनी  है  प्रशिक्षण  के  स्थान  कौन  से

 दिया  सरकार
 की

 विभिन्न  बड़ी  परियोजनाओं  में  लागत  लेखांकन  की  सुविधायें  देनें  के
 लिये

 कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 1
 राजस्व

 और  झसैतिक-व्यय  मंत्री  एम०  सी०
 जानकारी  एकत्रित

 की
 जा  रही  है  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 अ्रखिल  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद

 1२०६६.  श्री राम  कृष्ण  :  नया  दिक्षा  मंत्री  aha  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद्‌  द्वारा  हाल

 ही  में  की  गई  सिफारिशों की  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एल ०  :  what  भारतीय  माध्यसिक  दिक्षा  परिषद्‌  की

 कार्य  सूची  तथा
 ११  FEXE

 को  हुई  उसकी  दूसरी
 बैठक

 में  की
 गई

 सिफारिशों  की  एक  प्रति
 सभा

 पटल  पर  रखी  जाती  [  देखिये  परिशिष्ट  १३.
 Awe

 संख्या  vy]
 ee

 अंग्रेजी में
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 सहायक  छात्र  सेना  दल

 1२०९७.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  प्रतिरक्षा उपमंत्री  के  सभापतित्व  में  सहायक  छात्र  सेना  में  प्रशिक्षण  की  विधि  कौर

 पाठच्यक्रम  की  जाँच  करने  के  लिये  नियुक्ति  की  गई  समिति  ने  अरपना  कार्य  समाप्त  कर  लिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या हैं
 ?

 संगठन  मंत्री  :  समिति  का  प्रतिवेदन  विचाराधीन है  |

 स्थूल  रूप  समिति  ने  इस  आशय  की  सिफारि दा  की  है  कि  छात्र  सैनिकों
 को  इन  बुनियादी

 विंषयों  में  प्रशिक्षण  दिया  जाये

 (१)  व्यावहारिक  नागरिकता  ।

 (२)  शारीरिक  दिक्षा  ।

 (३)  सामूहिक  खेल  ।

 (¥)  कवायद  ॥

 (५)  प्रथम  सफाई  कौर  स्वास्थ्य रक्षा

 समिति  ने  इस  झ्राद्य  की  सिफारिश  की  है  इनके  भ्र ति रिक्त  कला  सामाजिक  सेवा

 कार्यों  are  प्राथमिक
 शास्त्र  प्रशिक्षण के  लिये  २२  किस्म  की  राइफल  चलाने  का  प्रशिक्षण  देंने  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिये  ।

 सहायक  छात्र  सेना  की  कार्यकुशलता  को  सुधारने  के  लिये  समिति  ने  कई  भ्रमण  सिफारिशें  की  हैं  ।

 श्रस्पदयता-निवारण

 1२०६८८  श्री  बालकृष्णन  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEXY—-UY  में

 मद्रास  राज्य  को  श्रस्पुश्यता-निवारण  योजना  के  erie  कितनी  धन  राशि  दी  गई
 थी  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  2&,000  रुपये
 उन्नीस  हज़ार  रुपये  )  ।

 चल
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  सके

 २१००.  श्री  झमर  सिंह  डामर  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ठेकों  के  rare
 पर  नियुक्तियाँ करने  के  लिये  १  १९५३  से  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  कौन-कौन  से  विभिन्न  प्रकार

 के  ठेके  प्रचलित हैं  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  सुचना  एकत्रित की  जा  रही  हैं  कौर  जितना  शीघ्र

 सम्भव  हो  सकेगा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 कोलम्बो  योजना

 1२१०१. श्री  कृपाचार्य  जोशी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोलम्बो  योजना

 के  झन्तगंत  PEYY-UE  में  जिन  देशों में  भारतीय  विशेषज्ञ  भेजे  गये  थे  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 वित्त  उपमंत्री  बी०  श्रार० भगत  )
 :

 नेपाल  तथा  सिंगापुर

 त्रिपुरा  राज्य  का  पुनर्वास विभाग

 1२१०२.  श्री  बी रन दत्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  पुनर्वास  विभाग  में
 कर्मचारियों

 की
 पदोन्नति

 के
 मामले

 में  किन्हीं  प्रक्रिया

 नियमों  का  अनुसरण  किया  जाता

 मूल  क वि

 ी
 में



 लिखित  उत्तर
 विनीत  श  १६  १६५६ Vis

 )  यदि  तो  इत  को  क्रियान्वित  करने  वाला  उपयुक्त  प्राधिकारी  कौन  सा

 )  कया  यह
 सच

 है
 कि

 बहुत बहुत  से  मामलों  में  इन  नियमों  का  भ्रनुसरण  नहीं  किया  जाता  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :

 राज्य  सरकार  ।

 )  नहीं  ।

 मेसर  को  बुनियादी wiz  सामाजिक  शिक्षा के  लिये  श्रमदान

 1२१०३.  श्री  शिवनंजप्पा  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  PEXY—KE A ATT में

 राज्य  को  बनियादी  सामाजिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  दिये  गये  भ्रनदानों  की  राशि  क्या  ह

 कौर  PERK  में  कितनी  राशि  के  दिये  जाने  का  विचार  हैं
 ?

 1  दिक्षा  उपमंत्री  के०  एल०  श्रीमाली
 १९५५-५६ में  कुल

 20,€R5  रुपये की  मंजूरी

 दी  गई  थी  ।  PeXg—  के  लिये  मंजर  किये  जाने  वाले  अनुदानों  की  राज्य  सरकार  के  उन  प्रस्तावों

 पर  निर्भर  जो  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  बुनियादी  कौर  सामाजिक  शिक्षा  के  लिये  शिक्षा  विकास

 की  योजनाओं  के  अधीन  केन्द्रीय  उठ  के  लिये  अनुमोदित  किये  जायेंगे  ।

 मल्लिका जन स्वामी  का  मन्दिर

 1२१०४.  att  गाडिलिंगन गौड़  :  क्या  ret  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुरनूल  जिले  के  श्रीदौलम  स्थान  पर  स्थित  श्री  मलिकार्जुन  स्वामी

 के  मन्दिर  की  मरम्मत  के  प्रयोजन  के  लिये  बनाई  गई  एक  श्रील-भारतीय समिति  ने  संघ  सरकार  से

 इस  की  मरम्मत  पौर  नवीकरण  के  लिये  प्रार्थना  की

 यदि  तो  सरकार  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  क्‌०  एल०  श्रीमाली )  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्रादिसं  जातियों  पर  व्यय

 1२१०५.  श्री  एन०  एल०  जोशी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९  ४५४-५४५  SEXY—UE  में  देश  के  श्रीसीता  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  ख़ादिम  जातियों

 की  उन्नति  के  लिये  सरकार  ने  कितना  व्यय  किया

 इन  वर्षों  में  मध्य  भारत  में उन  की  उन्नति  के  लिये  सरकार  ने  प्रति  व्यक्ति कितना  व्यय

 किया  =?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  यह  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही

 हैं प्र ौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 से  सरकारो  कमंचारो

 २१०७.  श्री  एम०  एन०  सिंह :  क्या  गह-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत में  ऐसे  कितने  कर्मचारी हैं  जिन्होंने  ae  ews  में  पाकिस्तान में  रहने की  इच्छा

 प्रकट  की  थी  किन्तु  जब  अन्तिम  निर्णय  gor  तो  वे  geo  में  पाकिस्तान से  भारत  में  प्रा

 में
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 क्या  इन  कर्मचारियों द्वारा  पाकिस्तान में  भ्रमणा  श्रविभाजित भारत  में  की  गई

 उनके  उन्नति  स्थायी  बनाये  जाने  तथा  निवृत्ति-वेतन शादी  के  मामले  में  गिनी

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  किस  समय  तक  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्या  यह  निर्णय  उन  लोगों  पर  भी  लागू  जो  निर्णय  की  घोषणा  से  पहले  सेवा-निवृत्तਂ

 जायेंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  PER  में  एकत्र  की  गई  सूचना  के

 BRE  ऐसे  व्यक्तियों  जिन्होंने  पाकिस्तान  में  कार्य  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  भारत  सरकार

 मकान  के  लिये  प्रार्थना  की  ।

 ate  ऊपर  में  कथित  जिन  व्यक्तियों  को  भारत  सरकार  में  वापस  लें  लिया  गया

 उनको  यथा  उनके  पदोन्नति  तथा  स्थायी  बनाये  जाने  के  उनकी  पुर्व  सेवा  का  लाभ

 दिया  गया  है  ।  उन्हें  भारत  के  लिये  इच्छा  प्रकट  करने  वाला  समझा  जाये  तथा  पेन्शन  सहित  सब  मामलों

 में  उनकी  पूर्वे  सेवा  को  गिने  जाने  के  पर  भ्र भी  पाकिस्तान  सरकार  से  बातचीत  हो  रही  है  ।

 अभी  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  विषय  पर  निर्णय  कब  तक  हो  जायगा  I

 फिलहाल यह  विचार  है  कि  निर्णय से  ot  सेवानिवृत्त होने  वालों  पर  भी  यह  निर्णय

 लागू  हो  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  भारतीय  सैनिक  सेवा  के  पदाधिकारी

 1२१०८.  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १  १९५६  को  केन्द्रीय  सचिवालय  उसके  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  भारतीय

 भ्र सैनिक  सेवा  शर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कोई  ऐसे  पदाधिकारी  थे  जो  ६  वर्ष  सें  अधिक  समय

 से  संयुक्त  सचिव  के  दर्जे  के  या  इस  से  ऊंचे  दर्जे  के  पदों  पर  नियुक्त

 यदि  तो  वे  कौन  थे  कौर  वे  पद  कौन  से

 इनमें  से  कितने  पदाधिकारी  गह-कार्य  मंत्रालय  में  विभिन्‍न  पदों  पर  नियुक्त  थे  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  हाँ  ।

 जानकारी  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,

 तुरन्त  संख्या  ४६  |

 एक  ।

 युद्धोत्तर  पुननिर्माण  निधि

 २१०८.  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के  युद्धोत्तर  पुननिर्माण निधि
 का  जो

 धन  राज्यों को

 वितरित  किया  गया  उसके  बारे  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  प्रगति  रिपोर्टो  नियमित  रूप  से  मिलती

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों को
 प्रारम्भ

 में
 कितनी-कितनी

 धन  राशियाँ दी  गई

 ae  उन  राज्यों  में  से  प्रत्येक  में  कितनी-कितनी  धन  राशियाँ  शेष

 ये
 रकमें  किन-किन  मदों  पर  खर्च  की  गई  हैं

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )
 भाव  aft  के  यद्धोत्तर  निर्माण  निधि

 का जो  धन  विभिन्न  राज्यों  को  दिया  गया  उसके  व्यय  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  नियमित रूप  से

 प्रगति  रिपोर्ट  नहीं  मिल  रही  हैं  ।

 से  सूचना  एकत्रित की  जा  रही  हैं  कौर  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  सकेगा  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायगी ।

 खनिज  निक्षेप

 1२११०.  श्री  भीका  भाई  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  किं  डूंगरपुर  भर  वांसवाड़ा  जिलों  में  खनिजों  के  अर्थात्‌  मैगनीज़

 अर्क  बी  बिल  के  बहुत  से  निक्षेप  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  का  गहन  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  शुरू  किया  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  क्०  डी०  मालवीय  हाँ  ।

 कुछ  वर्ष  पूर्वे  इन इन  जिलों  का  एक  सामान्य  प्रादेशिक  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  किया गया  था

 जावर  के  समीप  भारत  के  wade  परिमाप  विभाग  द्वारा  विस्तृत  नक्शाबत्दी की  जा  रही  है  ।

 राज्य  सरकार  भी  रिखव  देव  के  पास  सीसा  प्रस्तर  को  खोजने  का  कार्य  कर  रही  हैं  शर  निथारे-का-पाल

 के  पास  लौह  प्रस्तर  को  खोजने  का  काय  समाप्त  कर  चकी  है  ।

 लिग्नाइट

 1२१११.  श्री  बी०  एस०  मस्ती :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन कौर  वैज्ञानिक  ग गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  के  पूर्व  गोदावरी  जिले  के  रागोब  तालुक  में  तातीपाका  स्थान पर  लिग्नाइट

 मिलता

 पक

 बि

 तो  बह  किस  प्रवाद  का

 र

 किसना  उपलब्ध
 संसाधन  मंत्री  क०  डी०  )  :  a  .  भारत  के  भूतत्वीय

 परिमाप  को  इस  क्षेत्र  में  लिग्नाइट  निक्षेपों  के  होने  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं है  ।

 एल्यूमीनियम

 1२११२.  श्री  ato  एस०  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 त्नाहि  के  गुन्टूर
 जिले

 में  स्थित  करीम  प्रेमी  में  मिलने  वाले  एल्युमीनियम  क  गुण  प्रकार
 झर

 मात्रा  का  पता  लगाने
 के

 लियें  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  भ्र ौर

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 के०  डी०  :  और  भारत के  भूतत्वीय

 परिमाप  या  भारतीय  खान  विभाग  के  पास  प्राप्त  राज्य  के  गुन्टूर  ज़िले  में  करीम  प्रेमी  स्थान  पर

 एल्युमीनियम  )  के
 मिलने  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नही

 नहीं  है
 ।

 अंग्रेजी में
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 सेनिक  देहरादून

 1२११३.  श्री  बी०  उस०  मात  FAT  प्रतिरक्षा  मंत्रो  २१  EXE  को  पूछ  गये  तारांकित

 संख्या  १६२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 date  सेवा  झायोग  की  अन्तिम  चुनाव-परीक्षा  कब  हुई  थी  कौर  इसमें  WS  प्राप्त

 करने
 वाले  भ्रनुसूचित  जातियों  ate

 aaa  चित
 ख़ादिम  जातियों  के  श्रम्यर्थियों  को  संख्या  कितनी  भर

 इन  में  से  कितनों  को  भ्रन्ततोगत्दा  सैनिक  कालिज  देहरादून  में  भर्ती  किया  गया  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  सैनिक  कालिज  में  भर्ती  के  लिये  भ्रभ्यर्थियों  का

 चुनाव  करने  के  उद्देशय  से  संघ  लोक-सेवा  झ्रायोग की  पिछली  परीक्षा  १६  १७  १९५६  को

 हुई  इस  परीक्षा  में  भ्रनुसूचित  जातियों  प्रिया  भ्रनुसूचित श्रादिम  जातियों  के  एक  भी  अ्रभ्यर्थी  ने  ग्रहेंता

 प्राप्त  नहीं  की  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 शर  लेखा-परीक्षा  विभाग

 1२११४.  श्री Vo  एम०  थामस :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पति  शिकायतों  को  दूर  कराने  के  लिये  आयकर  विभाग  कौर  लेखा

 परीक्षा  विभाग  के  कर्मचारियों  द्वारा  ्रावनकोर-कोचीन  के  न्यायालयों  में  केन्द्रीय  सरकार के  विरुद्ध

 मुक़दमे  चलाये  मये

 यदि  तो  क्या  सरकार  लोक-सभा  पटल  पर  ऐसा  एक  विवरण  रखेगी  जिसमें  मुक़दमों

 श्र  प्रार्थियों  की  संख्या  कौर  मांगे  गये  भ्रनुतोषों  का  ब्योरा  दिया  गया

 क्या  सरकार  द्वारा  मामल  के  गुणावगुण  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ?

 पित्त  उपमंत्री  बी०  कार  हाँ

 एक  विवरण  संलग्न  है  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ४७  |

 हाँ  ।

 भारत  का  राज्य  बेकर

 1२११४.  श्री  गिडवानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  की  राज्य  बैंक

 अधिनियम  के  संसद्‌  द्वारा  पारित  किये  जाने  के  बाद  से  राज्य  बैंक  के  प्रबन्ध  संचालकों के  पारिश्रमिक

 का  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ?.

 और  प्रतिरक्षा-व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र
 :  इम्पीरियल बैंक  इण्डिया  के

 प्रबन्ध-संचालक को  प्रतिमाह  ७,५०० रुपये  वेतन  ५००  रुपये  प्रतिमाह  मनोरंजन  भत्ता  मिलता

 था  उसको  लाभांश के  रूप  में  प्रतिवर्ष  दो  महीने  का  वेतन  भी  मिलता  था  शर  बम्बई  तथा  कलकत्ता में

 निशुल्क  झ्रावास  श्राप  मुफ्त  सवारी  की  सुविधा  भी  प्राप्त
 थी  ।

 उसको  ae  भारत  की  राज्य  बैंक  का  प्रथम

 प्रबन्ध  संचालक  नियुक्त  किया  गया  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनका  पारिश्रमिक  ¥  रुपये

 प्रतिमाह  तथा  बम्बई  के  उनके  आवास  का  भाड़ा  और  साथ  ही  १  geyy  से  रम्भ  होने  वाले

 पहले  वर्ष  भर  २,०००  रुपये  प्रतिमाह  तक  का  व्यक्तिगत  भत्ता  दिया  जायेगा  उसके  बाद  वाले  वर्ष  के

 लिये  १,०००  रुपये  बाद  में  भी  नहींਂ  ।  राज्य  बैंक  की  स्थापना  के  बाद  ५००  रुपये  प्रतिमाह

 जिस  मनोरंजन  भत्ते  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  उसको  प्रबन्ध-संचालक  को  फिर  से  दिया  जाने  लगा  है

 राज्य
 बैंक  की  स्थापना

 के
 बाद  से  प्रबन्ध-संचालक  को  कोई  लाभांश  नहीं  दिया  जाता  है  ।  यह  कार्य

 लिम

 नप  मूल  अंग्रेजो  में

 M62LSD
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 राज्य  बैंक  के  संचालक  मंडल  की  सिफारिशों  के  अनुसार  किया  गया  था  क्योंकि  कुछ  झ्रघीनस्थ

 कारियों  को  अ्रधिक  वेतन  मिल  रहा  था  |

 राज्य  बेक  के
 केन्द्रीय

 द्वारा  हाल  ही  में  एक  दूसरे  प्रबन्ध-संचालक की  नियुक्ति  की  गई  थी

 श्र  अधिनियम की  धारा  rg  (  २)  के  जो  नीचे  दी  जाती  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  से  बो

 हारा  उनका  शिपि  इस  अकार  निर्धारित  किसा  गवा  है
 बतन  ३०००  रुपये  प्रति  मास

 प्रतीकात्मक  भत्ता  १००  रुपये  प्रति  मास

 मकान-भाड़ा  भत्ता  पहले  १०  प्रतिशत  के  उपर  जो  झ्र धि कारी

 द्वारा  स्वयं  वहन  किया  जायेगा  ।  वेतन

 के  gl  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  |

 भारत  का  राष्ट्रीय  अभिलेखागार

 प्रो  एस०  सी०  सामन्त
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  का  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  एक  स्थायी  विभाग

 उसमें  इस  समय  कुल  कितने  व्यक्ति  कायें  कर  रहे

 उनमें  से  कितने  स्थायी

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  विभाग
 के

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  कितनी  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  कठ  एल०  :  el  |
 1-4

 RAK  ।

 Ic¥

 हाँ  ।

 (=)  लगभग  wo  }

 बिहार  में  पुस्तकालयों के  लिये  अनुदान

 1२११७.  श्री  इब्राहीम
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 राज्य  में  पुस्तकालयों का

 विकास  करने  के  लिये  बिहार-सरकार को  वर्ष  PEXY—KE  में  जो  भ्रनुदान  दिये  गये  थे  उनमें  से  कुल  कितनी

 उपमंत्री
 Bo  एल०  श्रीमाली  )

 :
 राज्य  सरकार  द्वारा  यह  सुचना  तक

 उपलब्ध

 Tel  की  गई  हे
 ।

 विदेशो  सरकारों  द्वारा  दिये  गये  पदक

 1२११८.  मुल्ला  प्रफुल्ल  भाई
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  उन  भारतीय  नागरिकों  के  नाम  बताने  की

 कृपा  करेंगे  जिनको  १९५५  झर  PENS  में  विदेशी  सरकारों  ने  पदक  ails  प्रदान  करके  सम्मानित  किया

 था ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  :  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 ee [
 देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ४८  |

 मूल  अंग्रेजी में



 १६  LENE  लिखित  उत्तर WNEN  YVGR

 मैंगलोर  श्र  लोहू  झ्र यस्क  पर  श्रमिको-शुल्क

 ११९.  श्री  देवगन  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  मैंगनीज़  लौह  प्रस्तर  पर  जो  भ्रमणकारी-शुल्क  लगाया

 जाता  उसकी  दर  अ्रलग-प्रलग क्या

 यदि  इस  झ्रधिकार-शल्क की  दरें  अलग-प्रलय  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  हैं  तो  क्या  सरकार

 उन  एकरूपता  लाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  हे
 ?

 संसाधन  मंत्री  क०  डी०  मालवीय )  (=)  खनिज  रियायत  Revs,

 के  भ्रन्तगंत  WATCH  की  एक  समान  दरें  निर्धारित  कर  दी  गई  जो  भारत  के  सभी
 राज्यों

 पर
 लागू

 की  जा  सकती  हैं  |  इस  समय  मैंगनीज  कौर  लौह-प्रस्तर  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  वसूल  किये  जाने

 वाले  अधिकार-शुल्क की  दरें  इस  प्रकार  हैं

 संगीत

 (१)  उच्च  गण प्रकार का  डेढ़  रुपया  प्रति  टन  के  निम्नतम के  अधीन  रहत

 (¥X  प्रतिशत  भ्र
 हुए  खान  के  मुंह  पर  बिक्री  मूल्य  का  पाढ़  सात

 अधिक  मैंगनीज )  प्रतिशत  |

 )  निम्न  गण  प्रकार का  १२  भाने  प्रति  टन  के  निम्नतम  के  अ्रधीन  रहते  हुए

 (¥X  प्रतिशत  से  कम  खान  के  मुंह  पर  बिक्री  मूल्य  का  साढ़े  सात

 मैंगनीज़ )  प्रतिशत  |

 लौहा-प्रयास

 )  देश  में  लोहा  निकालने  ठ  जाने  प्रति टन  के  निम्नतम के  भ्रमित  रहते  हुए

 क  काम  पानवाला |  खान  के  eg  पर  बिक्री  शल्य  का  पाँच  प्रतिशत  ।

 (२)  न्य  कामों
 में  आने  एक  रुपया  प्रति  टन  के  निम्नतम  के  अधीन  रहते  हुए

 वाला  खान  के  मुह  पर  बिक्री  मृत्य  का  पाँच  प्रतिशत |

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जोवन  बोला  समवाय

 1२१२०  श्री  राम  कृष्ण :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  के  विभिन्न  जीवन  बीमा  anal  में  समवाय-वार  ऐसे  पदाधिकारियों  की
 कुल

 संख्या
 कितनी

 है
 जिनको  कुल  मासिक  पारिश्रमिक  के  रूप  में

 ०००
 रुपये  इससे  अ्रधिक  वेतन  तथा

 भत्ता  मिलता

 बीमा  व्यवसाय का  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने से  ऐसे  पदाधिकारियों  की  कुल  संख्या

 कितनी भर

 क्या  ऐसे  पदाधिकारियों के  भत्तों  और  अन्य  सुविचारों की  एक  सूची

 लोक-सभा पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 शौर  श्रसेतिक-व्यय  मंत्री  एस०  सी ०  श्र  जीवन  बीमा

 व्यवसाय  का  करने  वाले  विभिन्न  बीमा  समवायों  में  ऐसे  ३५  पदाधिकारी थे  जिनको  कुल  पारिश्रमिक

 करूं  PE4XLA A  ३६,०००  रुपय ेसे  भी  अधिक  वेतन  मिलता  था  ।  १९€-१-४५६  को  जीवन  बीमा  का

 प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  के  बाद  से  उन्होंने  Haare  के  पारिश्रमिक  हमें  कोई

 वि  अ  अ
 परिवर्तन  नहीं  किया  है  ।

 ae  मना

 मल  भ्रंग्रेजी में
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 नहीं  ।  बीमा  अधिनियम  की  धारा  ११६  के  परन्तुक  के अनुसार, इस प्रकार इस  प्रकार
 की

 सूचना  प्रकाशित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 भारतीय नो  सेना

 सरदार  इकबाल  सिंह  :
 1२१२१.

 सरदार  श्रकरपुरी

 कया  श्रीराम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नौसेना  के  पुराने  पोतों  के  स्थान  पर  नये  पोत  रखने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 को  गई  हराकर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितने  पोत  खरीदे  जानें  को  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  नौसेना  में  पोतों के  प्रतिस्थापन  का  एक

 क्रम  सरकार  द्वारा  रविवार  कर  लिया  गया  है  कौर  उसको  कार्यान्वित  किया  जा  है  |

 यह  बताना  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितने  पोत
 जीत  किये  जायेंगे  |

 बेसिक  स्कूलों  के  लिये  aaa

 1२१२२.  श्री  मादिया  गौड़ा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 QEYN—YE A Healy में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों की  सहायता  से  प्रत्येक  राज्य
 ने

 बेसिक  स्कूलों  के  लिये  जो  सामान  खरीदा  है  उसका  कुल  मूल्य  कितना

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  पुरी  तरह  अथवा  आंशिक  रूप  से  इस  राशि  को  बेसिक

 स्कूलों  में  वितरित  कर  दिया  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (Sto  न  एल०  :  और
 इस  प्रश्न

 में  उल्लिखित  मामले

 का  सम्बन्ध  मुख्य
 रूप

 से
 राज्य  सरकारों से  है  ।

 1२१९३.  श्री  हेमराज  :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना

 के
 ४०  नये  पालिटेक्निक्स  खोलने की  योजना

 को  भ्रांति  रूप  दिया  जा  चुका

 यदि  तो  राज्यवार  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  इनको  खोलने  को  wear

 की  गई  कौर

 कया  इन  को  विभिन्न  राज्यों  के  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  खोलने  की  कोई  प्रस्थापना है  ?

 दिक्षा  उप मंत्रो  कह  एल०  :  से  भ्रपेक्षित  सुचना  देने  वाला  एक

 विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता हूँ  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ve |

 प्रतीत  भारतीय  प्रविधिक  शिक्षा  परिषद

 1२११४.  श्री  हेमराज
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  प्राविधिक  शिक्षा  परिषद्‌  की  उत्तरी  श्र  दक्षिणी  क्षेत्रीय  समितियों  को

 उन .w  संस्थानों  के  नाम
 PERYARY

 में  प्राप्त  हुए  प्रार्थना  पत्रों  की  संख्या  क्या  है  हो

 eee

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 १६  LENE  लिखित  उत्तर  VWva¥

 इसी  अवधि  में  (  कुल  कितने  प्राथनापत्र  स्वीकृत  श्र  भ्र स्वीकृत  किये  गये

 उन  पंस्था ग्रो  के  नाम  क्या  हैं  ?

 शिक्षा
 उपमंत्री  (Sto  Fo  एल०  :  श्र

 झपे  गीत  सुचना  देनेवाला एक
 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अ्रनूबन्ध  संख्या  xo |

 अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  लिए  थ

 २१९२५.  शी  के० सी ०
 सी  ०

 सोनिया  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह

 बताने
 की  करेंगे  कि

 :

 क्या  अ्रखिल  भारतीय  are  पर  अनुसूचित  जातियों  में  काम  करने
 वाली

 गैर-सरकारी  संस्थानों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  PEXY—UE  में  कोई  वित्तीय  सहायता
 दी

 गई

 यदि  तो  उनमें से  प्रत्येक को  अलग-प्रलय  कितनी-कितनी  राशि दी  गई

 अपने
 क्षेत्रों  में  इन  संस्थाओं द्वारा  कौन-कौन  से  काम  आरम्भ  किये  गये

 कौर

 व्या  सरकार  इन  संस्थाओं के  कार्य  की  रिपोर्ट  तथा  इनकी  राय  कौर  व्यय  के  विधिक

 विवरण  प्राप्त  करती  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों में  afar  भारतीय

 स्तर  पर  काम  करने  वाले  केवल  ख़ादिम  जाति  सेवक  संघ  तथा  अखिल  भारत  सर्वे  सेवा  संघ  को  PERK-KE_

 के
 दौरान

 में  सहायक  अनुदान  दिये  गये  थे  ।

 (१)  भारतीय  शझ्रादिम

 जाति  सेवक  संघ  ६३,०००  रुपये

 अखिल  भारत  सर्व (2)

 सेवा  संघ  2,900,000  रुपये

 (71)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  श्रनुवन्ध  संख्या  ५१ ]

 af

 प्रदेश के  ऋण

 २१२६. झ0०  सी ०  सोनिया  :  क्या  faa  मंत्री  सभा  के  टेबल पर  यह  दिखाने  वाला  एक

 विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  देय  वर्तमान  ऋणों  की  कुल  राशि  कितनी

 है  शर  प्रत्येक  ऋण  की  रकम  प्रलय-अलग  क्या

 उक्त  रक़म  में  से  कितनी  रकम  पर  ब्याज  लिया  जायेगा  ak  तनी  रकम

 रहित

 क्या  इन  ऋणों  में  ऐसी  रकमें  भी  शामिल  जिनका  ब्याज  कौर  किस्तें  प्रत्येक  वर्ष  अ्रनिवारय

 रूप  से  देनी  पड़ती

 यदि  तो  उनकी  रकमें क्या

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  को  इन  ऋणों  के  भुगतान  से  पूर्णतया  मुक्त  या  उनके  भार

 को  हलका  करना  चाहती

 यदि  तो  किस  तरीके

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  की  कौर
 से

 केन्द्र  के  पास  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  पाया

 यदि
 तो

 किस
 राज्य

 से
 ?



 पट
 RVaY  |  हुर STUN खत  उत्तर  १६  EXE

 वित्त  उपमंत्री  ato  कार  फरवरी  १९५६  के  पन्त  तक  मध्य  प्रदेश  को

 केन्द्रीय सरकार  को  कुल  जितना  ऋण  करना  था  उसका  ब्योरेवार  विवरण  इसी  के  साथ  लगा  ह  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  झनुवन्ध  संख्या  ५२

 Woy  करोड़  रुपये के  कुल  ऋण  में  से  केवल  १४  लाख  रुपये  का  ऋण  ब्याज मुक्त हैं  ।

 शर  खास-खास  मामलों  को  जिनमें  ऋण  चकाने  की  अ्रवरधि  अस्थायी

 रूप  से  बढ़ा  दी  जाती  ऋण  वार्षिक  किस्तों  में  व्याज  के  साथ  चुकाने  पड़ते  हैं  ।

 ate  किन्तु  सरकार  का  विचार  है  कि  राज्यों  को  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त

 शर्तें  निश्चित  करने  का  sea  भ्र गले  वित्त  कस प्रा याग  को  सौंप  दिया  जाय  ।

 an
 रियायती  शर्तों  के  लिये  समय-समय  पर  आवेदन  प्राप्त  हुए

 हुए  हैं  जिन  उनकी

 विशेषताओं  को  देखते  अलग-ग्रहण  विचार  किया  जाता  है  |

 केन्द्रीय समाज  कल्याण  बोर्ड

 ।  २१२७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  पंजाब  प्रौढ़  पेप्सू  राज्य  में  ऐसे  व्यक्तियों  जो

 अन्यथा  शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ  हैं  परन्तु  मोतिया  बीजद  ग्लाईकोमा  ट्रिशिएसिया  जैसे  इलाज-योग्य

 नेत्र-रोगों से  पीड़ित  सहायता  के  लिये  wa  तक  कुछ  धन  व्यय  किया  गया  है

 यदि  तो  उसकी  राशि  कितनी  र

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  क०  ल०  नहीं
 |

 att  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते |

 waar  द्वीप  समह  का  विकास

 Sf  सरदार  इकबाल  fag
 1९१२८

 सरदार  झ्करपुरी

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Reyuy  में  सरकार  द्वारा  अन्दमान  निकोबार  द्वीपों के  विकास  के  लिये  क्या  ही. अ्रत्रतर

 कार्यवाही  की  गई  शौर

 geyy  में  विकास  योजनाओं  पर  कुल  कितनी  धन  व्यय  की  गई

 मंत्रालय  में  मंत्री  ix  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या
 ५३

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  at

 1२१२६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 वर्ष  FEAA—-2Q OA ATT में  भाग  में  के  राज्यों  के  विधान  मंडलों  द्वारा  पारित  किये  गये  कितने

 विधेयक
 संविधान  के के  TSE  २०१  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  लिये  रक्षित

 रखें

 )  कितने  विधेयक  राज्य  विधान  मण्डलों  को  दोनों  सदनों  द्वारा  पुनर्विचार  के  लिये  वापस  भेजे

 गय  और

 कया
 कोई  ऐसा  विधेयक  था  जिस

 के  लिये
 Wad: ——  राष्ट्रपति  ने  अनुमति  प्रदान  नहीं

 की
 ?

 मल  अंग्रेजी  में



 १६  PENS  लिखित  उत्तर  VE

 ba  |  मंत्रो
 bad  w+ मंत्रालय  :  १२६  |

 एक  |

 नहीं  ।

 सहायक  अधीक्षकों  सुपरिंटेंडेंट  )
 की  परोक्ष

 1२१३०.  श्र  बी०  डी०  पांडे  :
 कया  गृह-कार्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  eds  में  ली  गई  सहायक  अधीक्षक  परीक्षा  का
 परिणाम  घोषित  कर  दिया  गया  तथा

 यदि  तो  विलम्ब  के  कारण  ?

 सकाय  मंत्रालय  में  मंत्री  :  जो  अभ्यर्थी  लिखित  परीक्षा
 में  अ्रसफल रहे  थे

 उन्हें  उनके  sin  बता  दिये  गये  हैं  ।  जो  लिखित  परीक्षा  में  सफल  हो  गये  हैं  उन  के  परिणामों  की  घोषणा
 उनके  वैयक्तिक  परीक्षण  के  पूर्ण  होनें  के  यथा  सम्भव  कर

 दी  जायेंगी  ।

 विलम्ब  आयोग  के  पास  मुलाकातों  का  कार्य  अधिक  होने  के  कारण  हो  रहा  है
 |

 बेसिक  स्कूल भ्रौर कालेज att  कालेज

 1२१३१.  श्री  संगण्णा  :  नया  ret  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  वर्तमान  स्कूलों  कौर  कालिजों  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  में  बुनियादी  स्कूलों  शौर  कालेजों में  परिवर्तित  करने  की  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  क्या  यह  कार्य  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  ही  चला  रहा
 और

 प्रत्येक  राज्य  में  रब  तक  कितने  स्कूलों  कौर  कालिजों को  बुनियादी  स्कूलों के  रूप  में

 परिवर्तित किया  गया  है  ?

 1  शिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के

 लिये  राज्य

 सरकारों  की  भ्रान्ति  योजनायें  अभी  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 ।

 (71)  इसका  सम्बन्ध राज्य  सरकारों से  हैं  ।

 राष्ट्रीय  नमूना
 परिमाप

 1२१३२.  श्री  बो०  4.0 0.0  मृति  :  क्या  fer  मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे
 कि  प्राप्त  कौर  हैदराबाद

 राज्यों
 में  राष्ट्रीय  नमूना  परिमाप  के  दसवें  दौर  में  श्रब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 1  faa  उपमंत्री  बी०  arco  :  राष्ट्रीय  नमूना  परिमाप  ने  दसवें  दौर के  लिये  ate

 शर  हैदराबाद  राज्यों  को  आवंटित  किये  गये  कुल  २६८  पौर  ४१२  नमूनों  में  से  १५  १९५६

 तक
 क्रिया  १९  २८२  नमूनों  का  परिमाप  सम्बन्धी  कार्य  पूर्ण  हो  चुका  है  ।

 भ्रन्दमात्त दीप समूह में होप  समूह  में  आबादी

 1२१३३.  श्री  to  एस०  मूर्ति
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रसन्न  के  कुछ  परिवार  अण्डमान  में  जाकर बसने  के  लिये  तैयार थे  परन्तु

 उन्हें  प्रभी  तक  इसके  लिये  यात्रा  की  सुविधायें  नहीं  दी  गई
 और

 इसके  कया  कारण  हैं  ?
 =

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मंत्रालय  में  मंत्री  कौर  पहले यह  मान  लगाया  गया

 था  कि  बसने  वालों  में  ग्रावंटित  करने के  लिये  ३,०००  एकड़  कमी  उपलब्ध  होगी  |  इसकें  प्रतुसार  599

 परिवारों के  लिये  (५  एकड़  प्रति  परिवार  के  हिसाब  से  )  व्यवस्था  की  गई  थी  श्र  श्रांध्व
 को  प्रकाश

 ६०  परिवारों  का  setae  दिया  गया  था  बाद  पता  चला  कि  उपलब्ध साफ़  की  हुई  भूमि  मूल

 अनुमान  से  बहुत  कम  इसलिये  कुछ  राज्यों  जिनमें  से  माध्  भी  एक  उस  समय  तक  जब

 तक  कि  अधिक  भूमि  उपलब्ध  न  हो  प्रतीक्षा  करने  के  लिये  कहा  गया  I

 केंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  fret  पढ़ाना

 1२१३४.  श्री  मीडिया  गौडा  :  कया  गृहकार्य
 मंत्री

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को  हिन्दी
 पढ़ाने के  सम्बन्ध  जसा  कि  प्रतिवेदन  के  पष्ठ  ४८  की  इंडिका  ८१  में  प्रकाशित  किया  गया  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 जब  तक  उन  व्यक्तियों  (  जिन  की  मात  भाषा  मलयालम

 कन्नड़
 प्रौढ़  प्रकरण

 तक  हिन्दी  की  कितनी  परीक्षा यें  हुई
 ~  ह क

 इन  में  से  प्रत्येक  भाषा  वाले  कितने  व्यक्ति  परीक्षा  म  बन  शर  कितने  उत्तीर्ण

 कितने  sit  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे

 क्या  उन  व्यक्तियों  जो  इन  परीक्षाओं में  उत्तरी  होते  कोई  दिया  जाता

 शौर

 दिल्‍ली  से  बाहर  ऐसी  कितनी  wera  संगठित  की  गई  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  दिल्‍ली में  वर्ग
 घ  के  कर्मचारियों को  कार्यालय

 के
 समय

 में
 हिन्दी  पठान

 के
 लिये  करायें  अक्तूबर  REXY  में  खोली  गई  थीं  ate  att  तक

 कोई
 परीक्षा

 नहीं  हुई  इस  मास  में  इस  वर्ग  के  कर्मचारियों  की  एक  परीक्षा  ली  जायेगी

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 वर्ग  के  लगभग ४५०  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों ने  हाल  ही  में  अपने  प्रथम

 क्रम  का  अध्ययन  पुरा  किया  है  ara  है  कि  उन  में  से  लगभग  Yo  प्रतिशत  शीघ्र  ही  होने  वाली  हिन्दी

 प्रबोध  परीक्षा  में  बैठेंगे  ।  इस  वर्ग  के  लिये  दिल्‍ली  में  एक  नया  पाठयक्रम  आरम्भ  किया  गया  ह  बम्बई

 बंगलौर  शिमला  में  भी  करायें  की  गई  हैं  जिससे  वर्ग  के  लगभग

 ३,१००  कर्मचारी  प्रभावित  होते  हैं  |

 हिन्दी  परीक्षाओं में  पास  होने  वाले  सभी  व्यक्तियों  को  कुछ  शर्तों  के  अधीन  नगद  उपहार

 देने  की  एक  प्रस्थापना  पर  विचार  किय  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  तक  बंगलौर प्रौर  शिमला  में  at  ङ्घ  के  कर्मचारियों

 लिये  €६  करायें  आरम्भ  की  गई  हैं  ।

 भारतीय  नौसेना

 1२१३५.
 J  सरदार  इकबाल  fag  :

 ‘Laren  श्रकरपुरी
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  कि  नया  भारत  सरकार  भारतीय  नौसेना  की  ap  fac

 को  बढ़ाने  के  लिये  ate  अधिक  युद्धपोतों  wit  पनडुब्बियों  का  एक  बेड़े  को  बढ़ाना  चाहती  है
 ?

 उपमंत्री  :  भारतीय  नौसेना  के  लिये  अधिक  पोत  प्राप्त  करने  वे

 एक  कार्यक्रम
 को

 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  उसे  कार्यान्वित किया  जा  रहा हूं  ।

 —_—  इस  समय  Tqefeqar  प्राप्त  करने  का  कोई  विचार  नहीं
 है  |

 बणा ाणणण 1मल  अंग्रेजी  में
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 अन्तर्राज्यीय  प्तर्मिर्माण  श्र  विकास

 1१३६
 सरदार  इकबाल  सिह
 सरदार  कर  पुरी

 :

 व्या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  श्र  विकास  बैंक  के

 पिछले  सन्तुलन  पत्र  में  भारत  की  क्या  स्थिति  थी  ?

 वित्त  उपसंत्री  बी०  अनार
 :

 स्थिति  बताने  वाला  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  हैं  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ५४ |

 संग ने साइट  को  खानें

 २१३१७
 सरदार  इकबाल  सिह
 सरदार  श्रकरपरों

 नया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मैगनेसाइट
 की

 उन  खानों  का  जिनका  पता  पैप्सू  शर  हिमाचल  प्रदेश
 में

 हाल  ही  में
 लगा  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  झ्र

 यदि  तो  स्थानों  के  नाम
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 सर्वेक्षण  विभाग को  पैप्सू  कौर  हिमाचल  प्रदेश  में  मैगनेसाइट  की  खानों  का  पता  लगाने
 की  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।

 नोट  शादी  छापने  के  कागज  का  कारखाना

 सरदार  इकबाल  fag शो
 सरदार  अझकरपरी

 क्या  वित्त  मंत्री  €  ge Yy  को  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  ५६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 म॑  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  उसके  पश्चात  सुरक्षा  कागज़  कारखाना  स्थापित  किया  जा  चुका

 यदि  तो  वह  कहां  स्थापित  किया  गया  है  कौर  वेह  कब  कायें  श्रारम्भ करेगा  शौर

 कारखाना  स्थापित  करने  पर  कुल  कितना  wa  होने  का  है
 ?

 शौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  wen  चन्द्र  से  सुरक्षा  कागज़

 कारखाना
 कभी  स्थापित  नहीं  किया  गयी  है  ।  विशेषज्ञों  द्वारा  कुछ  स्थान  देखें  गये  हैं  शौर  उनके  तुलनात्मक

 गुणावगुणों पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं
 !

 इस  कारखाने की  स्थापना  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 उप-निर्वाचन

 २१३६.  श्री  कामत  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  geyue F 3 ae, 2 से  ३  १९४५६  तक  जयव  राज्य  विधान  सभाओं  में  कौर

 सभा  में  कितने  उपनिर्वाचन  हुए es  a  a

 भ्रंग्रेजी



 ४६  लिखित
 उत्तर

 १६  PRUE

 कौर  वें  किस  दल  के प्रत्येक  उपनिर्वाचन  में  प्रत्येक  भ्रभ्यर्थी  को  कितने  मत  प्राप्त  gS  aa

 बया  सभी  उपनिर्वाचन  शान्तिपुवेंक  सम्पन्न  हो  atk

 यदि
 तो

 उन  उपनिर्वाचनों  में  किस  प्रकार  की  दुर्घटनायें  हुईं
 ?

 मंत्री
 :  ate  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाले  दो

 विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ५४  |

 कुछ  अभ्यर्थियों  के  बारे  में  यह  जानकारी  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  कि  वे  किस दल  के  थे  ।  इसे

 एकत्र  किया  जा  रहा  है  भ्र ौर  प्राप्त  होने  पर  उसे  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा I

 हां ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कलकत्ता  के  निकट  खुदाई

 श्री  ०  Fo  दास  :

 1२१४०.  ॥  श्री  रघुनाथ  fag  :

 |  श्री  एन०  alo  चौधरी  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  से  २३  भील  दूर  एक  दो  हज़ार  वर्ष  पुराने  नगर  का  पता  चला

 शौर

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  क्र  एल०  :  भ्र  जानकारी एकत्र  की  जा  रही

 है  कौर  लोक-प्रा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 अफसोस

 २१४१. श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या यह  सच  हैं  कि
 कलकत्ता

 सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  ने  ब्रिटिश  मालवाही  जहाज़  एस०  इंचजुराਂ  की  दस  दिन  तक

 तलाशी ली  प्रौर  २  EXE  को  ६  मन  प्रफ़ीम  बरामद  की  ?

 राजस्व  शौर  प्रतिरक्षा
 व्यय

 मंत्री
 reo  चन्द्र

 :
 कलकत्ता  सीमा-शुल्क

 कर्मचारियों
 ने

 १९  १६५६  से  १  REXE TH “Uo तक  एस०  इचजरा भ्झ  की  तलाशी
 ली  |  इस  श्रवर्धि में उन्होंने में  उन्होंने

 ३
 अलग-अलग  तारीखों  को  विभिन्न  गुप्त  स्थानों  से  कुल  लगभग  रे  मन  ३०  सेर

 बरामद
 की  |

 फिर  १  मई  को  उन्हें  अफ़ीम  के  कौर  टीन  मिलें  जिन्हें  उन्होंने  जप्त  कर  किन्तु  इन  टीनों
 की

 अफ़ीम  को  wat  ठीक  तरह  से  तोला  नहीं  गया  ।

 संगोत नाटक  श्रकादसी

 1२१४२.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संगीत
 नाटक  अकादमी द्वारा  विभिन्न

 नाटक
 भ्र  संगीत  संस्थानों  को  जो

 वित्तीय

 भ्रनुदान  दिये  जाते  हैं वे  किन  शर्तों  पर  दिये  जातें  और

 क्या  सहायता  पाने  वाली  संस्थाएं  निर्धन  विद्याथियों  को  संगीत  कौर  नृत्य  शादी  के

 प्रशिक्षण  के  लिये  निशुल्क  दाखिल  करते  हैं  ?
 अिकाातयल्‍एएस्लणण ण  SS

 मल |  भ्रग्नेंजी  में



 लिखित  उत्तर  RVEo १६  १९५६

 शिक्षा  उपमंत्री  क्‌०  :  संगीत  नाकट  अकादमी की  वित्तीय  अनुदान

 देने
 की

 चत  इस  प्रकार  हैं  :

 (  १)  भ्र का दमी ऐसी  परियोजनाओं  के  लिये  agers की  व्यवस्था  करती है  जो  मूलतः

 किसी  ऐसी  कला  के  जिसके  लुप्त हो  जाने की  संभावना

 विकास  कौर  पुनर्जीवन  का  art  करती है  ।  अतः  उस  परियोजना  का  जिसके  लिये

 वित्तीय  अ्रनुदान  मांगा  जाये  पूरा  ब्योरा  देना  अत्यन्त  होता  है  ठीक

 ठीक  झर  सहायता  की  मात्रा  का  भी  उल्लेख  करना  होता  है  ।
 ऐसे  आवेदन

 पत्रों  जिनमें  प्र निश्चित  धनराशि के  लिये  झ्रथवा  साधारण  संधारण  के  लिये

 सामान्य  मांग  की  गई  होती  है  विचार  नहीं  किया  जाता  है  ?

 (2)  भ्र का दमी  केवल  उन्हीं  संस्थापकों  या  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता दे  सकती है  जो

 अ्रथवा  मुख्य  रूप  से  नाटक  मौर  संगीत के  क्षेत्र  में  कार्य  करती  हैं
 ।  जिन

 संस्थाओं  या  संगठनों  की  गतिविधियाँ  कौर  अधिक  विस्तृत  होती  हैं  वे  इस  झ्र का दमी

 के  क्षेत्र  में  नहीं  कराती  हैं  |

 (३)  वित्तीय  सहायता  के  सभी  श्रावेदन  पत्रों  के  साथ  श्रावेदक  संगठन  का  विधान  इसके

 भ्र घि का  रियों  के  लेखा  के  सम्बन्ध  में  लेखा  परीक्षक  का  विवरण कौर  गत  एक

 वर्ष  में  उसकी  गतिविधियों  भर  कार्य  का  एक  विवरण  होना  चाहिये  |  उन्हें  यह  भी

 बताना  चाहिये  कि  उन्हें  उनकी  राज्य  सरकार  से  अनुदान  प्राप्त  हेंगाना  |

 इस  जानकारी  के  बिना  किसी  झ्रावेदन  पत्र  पर  विचार करना  राजीव  नहीं है  ।

 (¥)  वित्तीय  सहायता  के  लिये  सभी  आवेदन  पत्र  अपनी-ग्लानि  राज्य  सरकारों  या  राज्य

 अकादमियों  के  द्वारा  भेजे  जाने  चाहियें  ।  किसी  भी  आवेदन  पत्र  पर  जब  तक  कि  वह

 इस  शर्तें  को  पूरा  न  करता  हो  जब  तक  कि  आवेदन  करने  वाले  संगठन

 संस्था को  राज्य  प्रिया  अकादमी  से  अनुदान  न  मिलता  हो  तब  तक  उस  पर  विचार

 नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 (X)  भवन  निर्माण  कार्य  के  लिये  अकादमी  के  पास  कोई  राय-व्यस्क  या  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 (&)  अकादमी ऐसी  संस्थाओं  वधवा  संगठनों  जो  संगीत  अथवा  नृत्य  की  प्रारम्भिक

 शिक्षा  देती  अथवा  संगीत  प्रदान  करने  वाली  नाटक  अभिनीत  करने  वाली

 संस्थानों  की  संगीत  मंडलियों  को
 सहायता  नहीं  देती  है  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी  अनुदान  देने  की  यह  शर्त  निर्धारित  नहीं  करती  हैं  कि  उस

 संस्था  को  निर्धन  विद्यार्थियों  को  निशुल्क  दाखिल  करना  चाहिये  ।

 राज्य  सहकारी  बैंकों  को  ऋण

 1११४३.
 {  ठाकरी

 युगल
 फिर

 सिंह  :

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत
 के  रक्षित  बैंक  द्वारा  १६५५-५६  में

 विभिन्न
 राज्य  सहकारी  बैकों  को  विभिन्न

 प्रयोजनों  के  लिये  कितनी  रक़म  दी  गई  है  कौर  राज्य  सहकारी  बैंकों  द्वारा  यह  राशि  या

 किस  प्रकार  ख़र्च
 की  गई

 ——_—

 मूल  अंग्रेजी
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 १९५५-५६  में  पुर्व  देय  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  विभिन्न  राज्य  सहकारी  बैंकों से  जो  रकम

 प्राप्त  हुई  शौर  जो  बकाया  थी  उसकी  प्रतिशतता  क्या  हैं
 ?

 [
 राजस्व  तथा

 प्रतिरक्षा
 व्यय  मंत्री  (att

 प्रमुख
 चन्द्र  :  लोक-सभा पटल  पर  दो  विवरण

 रखे  जाते  हैं  जिनमें  यह  बताया  गया  है  कि  १  से  २७  1...  PENG H ale A के  दौरान  में  भारत  के

 रक्षित  बैंक  द्वारा  राज्य  सहकारी  बैकों  को  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  कितना  अल्पकालीन  तथा  माध्यमकालीन

 ऋण  दिया  गया  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ५६  ]  प्राक्कालीन  ऋण  साधारणतया  मौसमी

 कृषि  कार्यों  तथा  फ़सल  के  विपणन  के  लिये  मंज़र  किए  कौर  मध्यमकालीन ऋण  कमी  को  कृषि

 योग्य  बांध  बांधने  झर  अन्य  भूमि  सुधार  करने  फलोद्यानों  तथा  बागानों  के  लिये  भूमि  तैयार  करने

 सिचाई  को  छोटी  पशुधन  यंत्र  तथा  परिवहन  घर  तथा  क

 लिये  शेड  तैयार  जैसे  कामों  के  लिये  दिये  ज जाते हैं  ।  एक  कौर  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  जिसमें  अनुमोदित  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  वस्तुभ्नों  के  उत्पादन  तथा  विपणन  का

 वित्त  प्रबन्ध  करने  से  सम्बन्धित  गैर  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  रक्षित  बैंक  द्वारा  इस  अवधि  में  मंज  र  की  गई

 अग्रिम  राशियाँ  दिखाई  गई  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  ५६  ]

 राज्य  सहकारी  बैंकों  से  ऋणों  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  कोई  रकम  बकाया  नहीं  है  ।  जो
 रकमें

 अभी  चुकाई  नहीं  गई  हैं  परन्तु  झ्र दाय गी  के  लिये  seit  देय  नहीं  हुई  हैं  वे  ऊपर  बताये  गए  विवरणों

 में  दी  गई  हैं  ।

 आयकर

 1२१४४
 टॉवर  ave  किशोर  सिह

 या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सहकारी  समितियों  के  लाभ  के  सम्बन्ध  में  देय

 आयकर विप्रेषित करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहियां की  गई  हैं
 ?

 |  राजस्व  थौर  malay  व्यय  मंत्री  एम०  सी०  :  पहले  १९२२  के  भारतीय

 अ्रघिनियम की  धारा  ६०  के  श्रन्तगंत जारी  की  गई  एक  भ्र धि सूचना  के  प्रधान  सहकारी  समितियों  के  केवल

 कारबार लाभ  को  ही  छट  दी  जाती  थी  ।  geyuy  में  स्वयं  अ्रधिनियम  में  उपबन्ध  छोड़कर  कर

 मुक्ति  का  कार्य  क्षेत्र  विस्तृत  कर  दिया  गया  था  ।  ये  उपबन्ध  अघिनियम  की  धारा  की  उपधारा  (¥  )

 तथा  धारा
 १४

 की  उपधारा (३)  दिए  गए  हैं  |

 भारत का  राज्य  बक

 र ५
 /  ठाकर  युगल  किशोर सिह

 अस्थाना

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्रामीण  ऋण  आन्दोलन  के  विस्तार  में
 भारत

 का

 राज्य  बैंक  किस  प्रकार  सहायक  होगा
 ?

 राजस्व  और  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  वरुण  चन्द्र  :  भारत  के  राज्य  बैंक  के  शाखा  विस्तार

 कायक्रम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  महाजनी  की  सुविधायें  मिलेंगी  श्र  सहकारी  संस्थाओं  के  लिये  विप्रेषण

 सम्बन्धी  mates  विस्तृत  सुविधायें  प्रदान  होंगी
 ।

 भू-बन्धक  बैंक  के  ऋण  पत्र  खरीदकर  कौर  फ़सल  गिरवी
 रख  कर  अग्रिम  धन  देकर  कृषि  विपणन  तथा  विधायक  से  सम्बन्धित  सहकारी  संस्थाओं  की

 करेगा
 ।

 ऋण  सुविधाओं  के  उपबन्ध  के  सम्बन्ध  में  राज्य  बैंक  का  योगदान  बढ़ता  रहेगा  शौर ne  एए  ——

 tra  भ्रंग्रेजी  में



 १६  CER  लिखित  उत्तर  २४९२

 उसका  महत्व  केवल  तभी  मालूम  पड़ेगा  जब  कृषि  उत्पाद  तथा  भण्डार  व्यवस्था  )  निगम  विधेयक

 में--जो  हाल  में  लोक-सभा द्वारा  पारित  किया  गया  है  जिस  पर  अब  राज्य-सभा  की  स्वीकृति  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  a  उपबन्धित  सहकारी  भण्डारों  की  स्थापना  में  कुछ  प्रगति  होगी  ।  एक  भू-बन्धक

 बेक  के  बहुत  से  ऋण  पत्र  सरोद  कर  राज्य  बैंक  ने  एक  शुरूआत  कर  दी  है  ।  बैंक  के  मद्रास  और

 बंगाल  क्षेत्रों  के  कुछ  केन्द्रों  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  ऋण  सम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लियें  हाल

 में
 एक

 '

 अग्रिमਂ  योजना  तैयार  की  गई  हैं  योजना  को  लागू  करने  के  लिये  aq  प्रबन्ध किए  जा  रहे

 हैं  इन  अ्रग्रिम  परियोजनाओं से  प्राप्त  प्रनुभव  के  अधार पर राज्य पर  राज्य  बैंक  और  सम्बन्धित  संस्था-्रभिकरणों
 १७५...

 सहयोजित ढंग  पर  ऋण  देने  के  लिये  एक  सामन्य  योजना  तैयार की  जाएगी  देश  के  विभिन्न

 केन्द्रों  में  उसे  लाग  किया  जायेगा  ।  इस  मामले  के  अधिक  स्पष्टीकरण  के  लिये  माननीय  सदस्य  भारत

 का  राज्य  बेक  अधिनियम  के  तत्सम्बन्धी  उपबन्धों  तथा  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन-ग्रन्थ  °F  तत्संबंधी

 भ्रध्याय को  देख  सकते  हैं  ।

 भ्रचसचित  जातियों  तथा  श्रीसीता  आदिस  जातियों  को  aaa

 (२१४६.  श्री  बीस  :  क्या  गृह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भझ्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  झ्रादिम  जा त्यों  के  उत्थान  के  लिये  भारत  सरकार

 द्वारा  RYwARY  के  दौरान  में  बिहार  राज्य  सरकार  को  दी  गई  ्  की  जिस  राशि  का  व्य पग मन

 ga था  ag  कितनी

 व्यपगमन  के  कारण  क्या  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्रो  :  तथा  जहाँ  तक  भ्र तु सूचित ग्रामीण  जातियों

 के  उत्थान  के  लिये  PEUV—UY A faEIX मे  बिहार  को  दिये  गये  केन्द्रीय  अनुदानों का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य

 का  ध्यान  उनके  २५  REwY  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ११४५  के  उत्तर  की  प्रो  तथा

 इस  सम्बन्ध में  १७  PEXR  को  लोक-सभा-पटल पर  रखी  गई  उत्तरवर्ती  जानकारी की

 दिलाया  जाता  है  ।

 जहाँ  तक  भ्रनुसचित जातियों  का  सम्बन्ध  है  PEYY—-Y  के  दौरान में  बिहार  सरकार  को  केन्द्रीय

 सहायक  प्रन दानो चय  के  रूप  में  VWo  लाख  रुपये  की  रकम  दी  गई  थी  प्रौर  इस  में  से  केवल  €,०००  रुपये की

 राशि  व्यतीत  हुई  व्यपगत  राशि  लगभग  नगण्य  है  कुछ  योजनाओं
 के

 पूर्णरूप
 से

 लागू
 न

 होने
 के

 कारण  यह  व्यतीत  हुई  थी  ।

 ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  नें  हिन्दी

 1२१४७.  श्री  रेशम  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्तियों द्वारा  अपनी-अपनी  बोलियाँ  बोले  जाने  के  कारण  कया  afar

 जाति  क्षेत्रों  को  हिन्दी  भाषा  भाषी  प्रदेश  समझा  जाता

 यदि  तो  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिये  क्या  कोई  विद्वेष  योजनायें

 प्रारम्भ की  गई

 ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्तियों में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लियें  अरब  तक  कितनी  रकम  मंजर

 की  जा  चकी  भ्र

 या  हैं  G  ्  प्रचार के  लिये  विशेष विभिन्न  राज्यों  में  उन  स्थानों  के  न

 योजना  लागू
 की  गई  है

 ?

 _
 cr अंग्रेजो  में



 VvER ३  लिखित  उत्तर  १६  १९५६

 उपमंत्री  न  एल०  श्रीमाली )
 :  उत्तर-पूर्वा  सीमान्त  प्रदेश  ही  केवल  एक  ऐसा

 भ्रादिम  जाति  क्षेत्र  है  जिससे  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  है  प्र  जो  अ्रहिन्दी  भाषा  भाषी  प्रदेश  है  ।

 {  f
 \  तथा  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  भ  में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिये  PELL  में

 2,599  रुपय े८  जाने  तथा  PEYY=UE  में  ६७,०२८  रुपये  की  मंजूरी  दी  गई  थी  |

 उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  प्रदेश  में  तुएनसांग  तथा  मारघेरिटा
 ।  इस  सम्बन्ध में  अन्य

 ख़ादिम  जाति  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है  ।

 मूल  में
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 अंक  २३०  2eUE
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 BRO ११ मनीपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग  (  )  विनियमन  )  विधेयक
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 Q——-TRAAT  के  Bahar  कार्यवाही )

 लोक-सभा

 १६  PEXS

 लोक-सभा  साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई  ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 प्रश्नोत्तर
 sat

 भाग  १)

 ११-३०  Ho  Yo

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र

 भारतीय  सेवा  के  कौर  भारतीय पुलिस  सेवा  नियमों  में

 संशोधन

 में  अखिल  भारतीय  सेवायें  १९४१ गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री

 की  धारा  ३  की  उपधारा  (२)  के  ह  सभा-पटल पर  गृह-कार्य  मंत्रालय की
 निम्नांकित

 सूचनाओं  में  से  प्रत्येक  की  एक  प्रति  रखता  हूं

 (१)  अ्रधिसुचना  संख्या  एस०  कार  करो  ११२४,  दिनांक  १४  PEXG  जो  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  )  १९५४  में  कुछ  संशोधन  करती

 (2)  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  नौ  ११२४५,  दिनांक  १४  PENE  जो  भारतीय

 पुलिस  सेवा  )  PEYY  में  कुछ  संशोधन  करती  है
 ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एस०-१७६,/५६  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 तिरपनवाँ  प्रतिवेदन

 हुक्म  सिह  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यो ंके  विधेयकों तथा  संकल्पों

 समिति  का  frqaai  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 डी



 ३६०६  १६  १९५६

 सभा का  काय

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  चर्चा

 श्री  ए०  क्‌०  गोपालन  मैं  झ्रापकी  अनुमति  से  एक  महत्वपूर्ण  विषय  पर
 निम्न

 वक्तव्य देना  चाहता  हूं  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  के  लिये  जो  कार्यक्रम  निश्चित  किया  गया  है  वह  ऐसा  है  कि

 उस  पर  भली  प्रकार  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  वह  संलेख  हमें  १५  तारीख  को  दिया  गया  ।  उसमें

 ६४१  पृष्ठ  उसको  प्रच्छी  तरह  पढ़  कर  ही  चर्चा  में  भाग  लिया  जा  सकता  है
 ।

 यह  तक  रखा  जा  सकता  है  कि  हम  योजना  के  मुख्य  सिद्धान्तों  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  चर्चा
 कर

 हैं  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  इस  अवस्था  में  ऐसी  चर्चा  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  सिद्धान्तों की  चर्चा

 परामर्श  समिति  में  की  जा  चुकी  इस  स्थिति  में
 तो

 चर्चा  उन  सिद्धान्तों  को  प्रवर्तित  करने  के  सुझावों

 पर  ही  होनी  चाहिये  ।  यदि  अधिक  समय  दिया  जा  सके  तो  योजना  पर  भ्रमित  विस्तारपूर्वक  विचार  हो

 सकेंगी  |

 dag  में  योजना  इसलिये  प्रस्तुत  की  गई  है  कि  माननीय  सदस्य  रचनात्मक  सुझाव  दे  सकें
 ।  वैसे

 संसद्‌  के  विभिन्न  दलों  में  कुछ  भी  मतभेद  हों  इस  सम्बन्ध  में  सभी  एकमत  हैं  कि  राष्ट्रीय  भ्रम-व्यवस्था

 के  पुननिर्माण  के  लिये  कदम  उठाना  alas  है
 ।

 इसलिये  हम  जो  सुझाव  देंगें  उन  पर  पहले  खूब  विचार

 करना  शभ्रावश्यक  है  ।  इसके  लिये  अ्रधिक  समय  चाहिये  |

 इसलिये मैं  प्रधान  मंत्री  से  अ्रनुरोध  करूंगा  कि  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लें  भ्र ौर  योजना

 पर  चर्चा  सत्र  में  की  जायें  ।

 श्री  एन०  सी ०  चार्जों  मैं  इस  सुझाव में  थोड़ा  सा  सं परिवर्तन चाहता  हुं  ।  यह

 ठीक  है  कि  हमें  योजना  के  ब्योरे  के  प्रत्यय  के  लिये  ahs  समय  परन्तु  साथ  ही  उसके  सिद्धान्तों

 पर  भी  विचार  करना  आवश्यक है  क्योंकि  स्वयं  योजना  आयोग के  एक  सदस्य ने  कहा  है  कि  योजना

 यथा धिक नहीं  है  सनौर  हम  उस  के  वित्तीय  पहलू  के  सम्बन्ध  में  चिन्तित  हैं
 |

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  wal  योजना  के  उद्देश्यों  श्र  वित्तीय  पहलूओं  पर  सामान्य  चर्चा

 करनी  चाहिये  योजना  के  ब्योरे  सम्बन्धी  चर्चा  अगले  सत्र  में  की  जा  सकती  है  ।  यदि  योजना  के

 वित्तीय  पहलू  से  सम्बन्धित  भय  को  दूर  किया  जा  सके  तो  उचित  होगा
 ।

 कल  विभिन्न  समितियों  की  सभापति-तालिका  की  बैठक लंका  सुन्दरम  )

 में  यह  सिफारिश  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  था
 कि  १  से  लेकर

 ८
 तक  के  परिच्छेदों  पर  चर्चा की

 जायेगी  कौर  बहस  अगले  सत्र  में  जारी  रहेगी  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  आपको  इसकी  सुचना  दी  गई

 या  नही ं।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  सरकार यह  चाहती  है  कि

 लोक-सभा  योजना  आयोग  के  इस  प्रतिवेदन  पर  विस्ता  पूर्वक  विचार  करे  ।  परन्तु  साथ  ही  मैं  यह  संकेत

 करना  चाहुंगा  कि  यद्यपि  यह  प्रतिवेदन  ७  में  कल  ही  उपस्थापित  किया  गया  फिर  भी  गत  दो

 या  तीन  महीनों  से  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  रूपरेखा  के  प्रारूप  के  रूप  में  लोक-सभा  देश  के  सामने

 इसलिये  यह  कोई  नई  चीज  नहीं  परन्तु  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  fen  नहीं  कहना  चाहिये  |

 मैं  लोक-सभा  को  कल  की  घटना  की  सुचना  देना  चाहूंगा  जिसकी  डा०  लंका  ने

 प्रभी  ध्यान  झाक षित  किया  था

 |

 कल  उपाध्यक्ष  महोदय  के  सभापतित्व  में  इन  चार  समितियों
 के

 _ मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सभापतियों की  बैठक  हो  रही  थी  ।  जब  इस  चर्चा  के  स्थगन  का  उठा
 तो

 मुझे  बुलाया  गया  मैं

 वहां  गया  भर  मैंने  उपस्थित  सदस्यों  से  उस  मामले  की  चर्चा  की  |

 उस  चर्चा  के  परिणामस्वरूप  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  हमें  इसकी  चर्चा  निश्चित  कार्यक्रम

 २३  मई  से  दो  या  तीन  दिन  तक  करनी  चाहिये  जब  तक  वह  प्रात  तीन  दिन  से

 अधिक  उसके  पहले  वह  भले  ही  समाप्त  हो  जाये--श्रोत  यह  चर्चा  पहले  सात  या  पाठ--मुझे  ठीक

 संख्या  याद  नहीं  रहीं--म्रध्यायों तक  ही  सीमित  प्रात  इस  प्रतिवेदन  के  सामान्य  भ्रध्याय  जो  योजना

 की  वित्तीय  पहल  ओं  शर
 संरचना  शादी  के  सम्बन्ध  में  कौर  यह  चर्चा  इस  सत्र  में  समाप्त

 नहीं  होनी  चाहिये  वरन्‌  अगले  सत्र  में  जारी  रखी  जाय  ।  मैं  अभी  तक  अगले  सत्र  की  निश्चित  तिथि

 नहीं  बता  सकता ।  मैँने  संकेत  किया  कि  अगले  सत्र  में  बहुत  अधिक  कार्य  होगा  ।  इसलिये  sat  सत्र

 में  इस  विवाद  के  लिये  कुछ  समय  देने  का  एकमात्र  तरीका  यह  है  कि  उसके  प्रारंभ  होने  की  सामान्य  तिथि

 से  जो  हम  अन्यथा  निश्चित  करते  तीन  दिन  पहले  कोई  तिथि  निश्चित  करें  तौर  वे  तीन  दिन  इस  चर्चा

 के  लिये  सुरक्षित रखें  ।  स्थिति यह  है  ।  झर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  अच्छा  समझौता  है  क्योंकि  यह

 महत्वपूर्ण  है  कि  इस  प्रतिवेदन  पर  इसी  सत्र  में  चर्चा  चाहे  वह  समाप्त  न  भी  हो  सके  ।  देश  का  ध्यान

 इस  समय  इस  प्रतिवेदन पर  केन्द्रित है  ।  लोग  उसे  पढ़  रहे  हैं  प्रौढ़  वे  उसके  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  के  सदस्यों

 के  विचार  जानना  चाहेंग े।

 श्री  गोपालन  ने  wat  नोट  में  यह  कहा  था  कि  चर्चा  का  सम्बन्ध  मुख्यतः  परियोजनाओं  से  ही

 रहेगा  ।  माननीय  सदस्य  किसी  भी  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  बोल  सकते  हूँ

 श्री  ए०  Fo  गोपालन :  मैंने  परियोजना नहीं  मुख्य  सिद्धान्त कहा  था  |

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  उन्होंने  जो  कहा  था  वह  इस  प्रकार  है
 :

 भ्र वस् था  में  चर्चा  ठोस  प्रस्तावों  पर  ही  होनी  चाहिये  पै

 मुझे  दख  है  ।  उन्होंने  नहीं  कहा  ।  उन्होंने  कहा  कि  सिद्धान्तों  की  चर्चा  पहले  की

 जा  चुकी  प्र  हमें  ठोस  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करना  है  ।

 सदन  को  अधिकार  है  कि  वह  किसी  भी  चीज  पर  चर्चा  करे  ।  मुझे

 ठोस  प्रस्तावों  परियोजनाओं  के  भ्रमण  चर्चा  करना  ठीक  नहीं  लगता--मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  उन

 पर  चर्चा  नहीं  की  जानी  चाहिए--क्योंकि  प्रत्येक  सदस्य  एक  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कहेगा  कौर

 इस  प्रतिवेदन  के  बाधा  भूत  दृष्टिकोणों  पर  ध्यान  केन्द्रित  नहीं  रहेगा
 |

 जोਂ  माननीय  सदस्य  ठोस  परियोजनाओं  की  चर्चा  करना  चाहते  उन्हें  मैं  निमंत्रित  करता  हूं

 कि  वे  उनकी  चर्चा  अलग  से  हमारे  योजना  योजना  झ्रायोग  हममें हम  में  से  किसी के  भी  साथ

 करें
 ।  हम  उस  पर  पूरी  तरह  से  ध्यान  देंगे  ।

 परन्तु  जहां  तक  यहां  चर्चा  का  सम्बन्ध  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  वह  केवल  सिद्धान्तों  तक  ही

 सीमित
 न

 रहे  वरन्‌  आधारभूत  दृष्टिकोण  ate  वित्तीय  पहलू
 भी

 उसमें  ot  जायें
 ।  जैसा कि  विरोधी

 दल  के  माननीय  सदस्य  ने  प्रौढ़  अरन्य  पतलूनों  की  भी  चर्चा  की  जाय  क्योंकि  यद्यपि  हम  उन  सिद्धान्तों

 की
 चर्चा  कर  चुके  हैं

 ्र
 हमने  उन्हें  लिपिबद्ध  कर  दिया  फिर  भी  हम  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 जितना  ही  ates  सोचते  हैं  उतना  ही  यह  पाते  हैं  कि  हमें  कौर  अधिक  सोचना  है  ।  इससे यह  भी  पता

 चलता  है
 कि

 प्रत्येक  चीज  कितनी  दूरगामी  है  प्रौढ़  उससे  कैसे  दूसरी  चीजें  निकलती  हैं  कौर  यह  सब  कार्य

 कितना  जटिल  यह  एक  विचित्र  चीज  है  कि  हमारी  आयोजन  की  सामर्थ्य  जितनी  ही  बढ़ती
 प्रायोजन

 मूल  में  ।



 ३६०८  सभा की  काब  १६  PENS

 [  श्री  जवाहरलाल नेहरू  |

 को  जटिलतायें  ही  अधिक  दिखाई  देती  हैं  ।  यह  अरपरिहायं  है  क्योंकि हमें  अरन्य  तत्वों  के  अतिरिक्त

 यदि  में  वैसा  शब्द  प्रयोग  लगभग  ३६  करोड़  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध में  काम  करना है  ।  हमने

 इन  सिद्धान्तों की  चर्चा  अन्य  लोगों  सब  तरह  के  देशों  के  विशेषज्ञों  योजना  अथवा  अन्य  मामलों

 में
 अपने-ग्रसने

 देशों  के  अनुभव  प्राप्त  व्यक्तियों  से
 की

 है
 ।

 वे  चचयिं  बहुत  उपयोगी  और  रोशनी  डालने

 वाली  हुई  नहीं  ;  उन्होंने  हमारे  प्रश्नों  का  प्रत्यक्ष  उत्तर  नहीं  क्योंकि वें  वसा  कर  नहीं

 सक  |  प्रति  प्रश्नों  का  उत्तर  हम  स्वय  पढ़ना  चाहिये  ।  परन्तु  उन्होंने  अनुभव  हम  बताया

 भ्र  हम  कुछ  निष्कर्षों पर  पहुंचे  कि  यद्यति हम  विदेशों  से  बहुत कुछ  सीख  सकते  हैं  कौर  यद्यपि  हमें

 विदेशों  से  बहुत  कुछ  सीखना  हम  अपने  का  उत्तर  किसी  अन्य  देश  की  कौर  देखकर  नहीं  दे

 सकते  हैं
 ।

 हमें  देश  के  आंकड़ों  शौर  चीजों  के  मूल्यांकन  से  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  ढूंढना  है
 |

 मेरे  कहने  का
 तात्पयं

 यह
 है  कि

 ये  बचायें  बहुत  सहायक  होती  हैं  कौर  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि
 लोक-सभा  में  ग्रा धार भूत  सिद्धान्तों--दृष्टिकोणों--की  चर्चा  हम  सब  के  लिये  इस  समस्या  के  समझने

 में  सहायक  होगी  ।  यह  योजना  आयोग  के  लिये  सहायक  होगी  ।  जैसा  मैंने  कल  संक्षेप  में  कहा  था  यह

 योजना एक  पंचवर्षीय  योजना है  ।  हम  वार्षिक  योजनायें  बनायेंगे  ।  कुछ  चीजें तो

 प्रारम्भ  करनी  ह  जिन  के  पूर्ण  होने  में
 ५  वर्ष  लगेंगे  अथवा  ६  वर्ष  या

 ७
 वर्ष  भी  लग  सकते  हें

 ।
 परन्तु

 उसक  हम  प्रगति  योजना  का  प्रति  वर्ष  पुनरीक्षण  चाहते  हैं  जिससे  हमें  यह  मालूम  हो  सक

 कि  हमने  क्या  किया  क्या  बिना  किया  छोड़ा  हमारी  कठिनाइयां wie  संसाधन  शादी  कया  हैं  ताकि

 हमारा  वास्तविकता  से  सम्पकं  बना  रह  सके  |  यह  एक  पहलू  है  ।

 दूसरा  पहल  है  दी घं कालीन  आयोजन  जो  ४५  वर्ष  से  अधिक  समय  का  १०  या  १५  वह  तक  का

 में  समझता  हुं  कि  हमने  प्रायोजन  के  प्रति  देवा  में  श्रमिक  भावना  का  विकास  करने  में  काफी  प्रगति  की

 चाहे  वह  गांव  से  ऊपर  के  ही  स्तर  पर  हो  ।  गांवों  में  निस्संदेह वह  सीमित है  आयोजन के  प्रति

 सामान्य  चेतना  से  बड़ा  लाभ  है  ।  बहुत  से  लोग  विचार  कर  रहे  शिक्षाशास्त्री

 सांख्यिक  कौर  सब  तरह  के  लोग  अ्रपने-ग्रपने  दृष्टिकोण  से  विचार  कर  रहे  कौर  हम

 उस  सब  का  समन्वय  करना  है  ।  लोक-सभा  में  विभिन्न  दृष्टिकोणों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वालें  जो  व्यक्ति

 हैं  वे  इन  सामान्य  सिद्धान्तों  पर  प्रकाश  डालने  में  काफी  सहायता  कर  सकत  हैं  ।

 श्रीमान्‌  !  मेरा  सुझाव  है  कि  कल  उन  समितियों  के  सभापतियों  की  बैठक  में  जिस

 व्यवस्था  को  स्वीकार  किया  गया  था  उसे  लोक-सभा  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  जाय  ॥

 £3?
 सहोदय  कया  इन  समितियों  की  बैठकें  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  व्यवस्था  की  ग  28

 जवाहरलाल  नेहरू  :  उपाध्यक्ष  महोदय  वहां  उपस्थित  थे  ।

 हुक्म  fag  )  :
 श्रीमान्‌  !  मुझे

 दुख  है
 कि

 मैँ  कल  की  बात  की  सूचना

 आपको  समय  पर  नहीं  दें  सका  ।  हम  विभिन्न  समितियों  के  सभापति  अरपना  कार्यक्रम  बनाने  के  लिये

 कि  हमें  इन  समितियों  में  कसे  काय॑  करना  चाहिये  वहां  एकत्रित  हुए थे  a  उन  सभापतियों  की  समिति

 का  सभापति  था  ।  चार  समितियां  हैं  ग्रोवर  चार  सभापति  |  उसके  अतिरिकत  प्रत्येक  समिति  के  लिये

 दो  श्राप  माननीय  सदस्यों  की  एक  तालिका  है  ताकि  यदि  सभापति  झ्रनुपस्थित  हो  तो  उनमें  से  कोई  भी

 उन  समितियों  का  सभापतित्व  कर  सकता  है  ।

 हमें  कुछ  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  ।  २६०  से  भी  अधिक  सदस्यों  ने  चर्चा  में

 भाग  लेने  के  लियें  ara  नाम  दिये  थे  ।  इन  समितियों की  बैठक  च  की  बैठक के  समय  नहीं  हो  सकती

 क्योंकि
 यदि

 उनकी  ०५ बैठकें  होंगी  तो  दोनों  सदनों में
 गणपूर्ति

 होने  में
 कठिनाई  होगी

 ।

 faa  अंग्रेजी में  ।



 १६  १९५६  सभा  का  कार्य  ३६०६

 एकਂ  साथ  चार  कमरे  उपलब्ध  होने  की  भी  कठिनाई  है  ।  हमनें  इन  बातों  की  चर्चा  की  थी

 कौर  यह  तय  किया  कि  दो-दो  समितियों  की  बैठकें  एक  साथ  सुबह  से  साढ़े  दस  बजे  तक  कौर

 शाम  को  तीन  बजे  से  साढ़े  पांच  बजे  तक  सकती  हैं  ।  बाद  में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  कि  चूंकि  सदस्यों

 के  पास  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  करने  के  लिये  पर्याप्त  समय  नहीं  इसलिये  यह  sear  होगा  कि  हम

 इसकी  चर्चा  wrest  सत्र  के  लिये  स्थगित  कर  जब  हमने  योजना  मंत्री  से  इसके  सम्बन्ध  में  पुछा  तो

 उन्होंने  प्रधानमंत्री  से  १ राम  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  ।  प्रधानमंत्री को  बुलाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 था  *'  Ue  उन्होंने  स्वयमेव  झ्राकंर  इसमें  भाग  लेने  का  निर्णय  किया  था  ।  उन्होंने  यह  कहा  था
 कि

 हमें  योजना  के  मुख्य  सिद्धान्तों  पर  चर्चा  कर  लेनी  चाहिये  ax  इसीलिये  हमने  उनके  कथन  को  स्वीकार

 कर  लिया था  |  कल  ही  हमने  यह  निर्णय  किया  था  कि  योजना  के  सात-पाठ  भ्र ध्या यों  पर  चर्चा
 की

 जाये  ।  यदि  arch  पास  समय  हो  तो  इस  चर्चा  में  हमारी  सहायता  करें  ताकि  भावी  कार्यक्रम

 बनाया जा  सके  ।  हम  प्रारंभिक  चर्चा  पर  तीन  दिन  लगायें  झ्र  फिर  विस्तृत  चर्चा
 अगले

 सत्र  में
 की

 जा  सकती  है  ।

 श्री vo  छ्०  गोपालन :  मैं  इस  पर  इस  समय  चर्चा  किये  जानें के  भी  विरुद्ध नहीं  हूं  ।  मैं  तो

 केवल  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 यदि

 इसकी  चर्चा  के  लिये  अधिक  समय  दिया  जाता  तो  ates

 ठोस  सुझाव  दिये  जा  सकते  ।  सुझावों  से  मेरा  तात्पर्य  परियोजना  सम्बन्धी  सुझावों  से  है
 ।

 उस  स्थिति

 में  हम  संसाधनों  की  प्राप्ति  के  सम्बन्ध  में  ग्रच्छे-प्रच्छे  सुझाव दे  सकते

 प्रत्येक  समिति  में  कम  से  कम  पचास  सदस्य  होंगे  ।  यदि  उनकी  बैठकें  छः  बजे  के  बाद  हुई  तो

 मैं  नहीं  समझता  कि  वह  अधिक  प्रभावकारी तथा  लाभकारी  सिद्ध  क्योंकि  हम  सब  थके  हुए  होंगे  ।

 यदि  इन  तीन  दिनों  में  उसके  सात-पाठ  अध्यायों  पर  केवल  एक  सामान्य  चर्चा  ही  करनी  है  तौर  बाकी

 भाग  तथा  प्रत्येक  प्यार  के  सम्बन्ध  में  ठोस  सुझाव  ७  सत्र  में  लेने  हैं  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 अच्छा यह होता यह  होता  कि  योजना  के  सामान्य  पहलुओं  सम्बन्धी चर्चा  में  तीन  दिन  at  दिये  जाते
 झर  तीन

 चार  दिन  गूगल  सत्र  से  पहलें  |

 हुक्म  सिह
 :

 हम  अरब  इस  निणंय  पर  पहुं  हैं  कि  हम  इस  पर  प्रारंभिक  चर्चा

 करेंगे  कौर  फिर  झ्रागामी
 तीन  छुट्टियों  में  से  समितियों  में  कुल  मिलाकर  साढ़े  बारह  घंटों  तक  चर्चा  होगी

 भ्र ौर  फिर  उसके  बाद  की  चर्चा  हम  बुधवार  को  करेंगे  ।  यह  सभा  इस  कार्यक्रम  से  सहमत

 होगी  ।

 fet  कामत
 :

 यदि  इन  सभी  कठिनाइयों  के  होते  हुए  भी  श्राप  योजना
 पर

 इसी  सत्र  में  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  पर  १३  तारीख  से  १८  तक  चर्चा करने  के

 स्थान पर  २८  से  ३१  तारीख  तक  चर्चा  हो  प्रौढ़  बाकी  मामले  पहले  ही  ले  लिये  जायें  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  श्री  कामत  द्वारा  गया  सुझाव  बिलकुल  उपयुक्त
 न

 होगा
 |

 में  समझता  हूं  कि  यह  कार्यक्रम  २३  से  २८  तक  ही  ठीक  होगा  ।  इस  बीच  की  छुट्टियों  का  हम  लाभ  उठा

 सकते हैं  ।  केवल  एक  दो  महत्वपूर्ण  बातें  बचेंगी  जो  कि  बाद  में  ली  जा  सकती  हैं  पौर  यदि  वाद-विवाद

 २८  को  खत्म  हो  गया
 तो

 बाकी
 दो

 दिनों  में  सारे  को  समाप्त कर  देंगे  ।
 जहां  तक  श्री  गोपालन  का  यह

 कहना  है  कि  समितियों
 की

 बैठक  अगले  सत्र  से  पूर्वे  तीन-चार  दिन  तक  हो  सकती  में समझता हुं  कि  ऐसा

 करना  प्रा सानी  से  सम्भव  डो  सकेगा

 मेहता
 :

 कभी  भारत  का  रक्षित  बैंक  )  विधेयक भी  है  जिस

 पर  योजना  के  समान्य  सिद्धान्तों  की  चर्चा
 करते  समय

 वाद-विवाद  होना  अ्रनिवायं  है  |
 इसलिये

 मूल
 अंग्रेजी  में  ।



 द े१०  भारतीय  आयकर  विधेयक  १६  १९५६

 [  श्री  ware  मेहता  |

 श्री  कामत  के  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लेना  प्रच्छन्न  होगा  कि  योजना  पर  सामान्य  चर्चा  करने  से  इस

 विधेयक  पर  चर्चा  कर  लेनी  चाहिये
 ।

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  पर  इस  दुष्टि  से  पुर्नविचार किया  जायें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  चंकी  योजना  पर  ware  सत्र  में  विचार  किया  इसलिये  सरकार

 से  यह  प्रार्थना  है  कि  उस  समय  तक  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रगति-प्रतिवेदन  हमें  भेज  दे  ताकि  हम

 उसकी  प्रगति
 को

 देखकर  अगली  योजना  पर  विचार  कर  सकें  |  इसके  अतिरिकत हमें  चालू  की

 विक  योजना  भी  बतायी  ताकि  उसके  सुझावों  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  सके  |

 श्री  बंसल
 में  समझता  हुं  कि  भ्रामक  विधेयक are  ही

 प्रस्तुत किया  जा  रहा  मैँ  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  उसपर  चर्चा  कब  होगी  झर  कितने  समय  तक

 होती  रहेगी  क्योंकि  २३  को  तो  योजना  आयोग  की  योजना  पर  चर्चा  होगी  ।

 मंत्री  सत्य  नारायण  यह  कोई  बहुत  बड़ा  विधेयक  नहीं  है  कौर  मैँ  समझता

 हूं  कि  उस  पर  चर्चा  करने  में  ग्रा  घंटे  से  अ्रधिक  समय  न  लगेगा  ।  उस  पर  किसी  भी  दिन  चर्चा  की  जा

 सकती  हम  कभी  भी  उतना  समय  निकाल  उसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  हैं  ।

 फिर  संविधान  संशोधन  )  विधेयक भी  जिसे  २६  तारीख को  सभा  में  प्रस्तुत  करना है
 ।

 मेँ  सोमवार  को  अधिकृत  रूप  में  घोषित  करने  वाला  हूं  कि  संविधान  संशोधन  )
 विधेयक  पर  २९

 तारीख को  चर्चा  होगी  ।  यदि  उसके  भ्र ति रिक्त कोई  धत  शौर  भी  gar  तो  वह  nas  तारीख से  पहले

 पूरा  हो  जाना  चाहिय े।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जैसा  सभा  के  नेता  ने  कहा  है  हम  सामान्य  सिद्धान्तों पर  चर्चा  कर  सकते

 और  विस्तृत  सुझावों  पर  झ्रागामी  सत्र  में  पहले  चर्चा  करेंगे  ।  ये  समितियां ह  सत्र  से

 चार
 दिन  पहले  अपनी  बैठकें  कर  सकती  हैं  अ्रथवा  इस  सत्र  के  बाद  तीन-चार  दिन  तक  बैठकें  कर  सकती

 ह

 जहां तक  संविधान  विधेयक  का  सम्बन्ध  उसे  इसी  सत्र  में
 पास  करना

 है  कौर  उसे  २९  तारीख  से  पहले  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  इसलिये  इसके  कार्यक्रम  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  किया  जा  इस  समय  जैसा  कार्यक्रम  वह  वैसा  ही  रहेगा  ।  मत  समितियां  इस  योजना

 के  सामान्य  सिद्धान्तों  पर  पहले  चर्चा  कर  लें  कौर  बाकी  चर्चा  बाद  में  की  जायेगी  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 श्री  अ्रशोक  मेहता  ने  यह  उत्सुकता  प्रकट  की  है  कि  भारत  का  रक्षित

 बैंक  )  विधेयक  पहले  ही  ले  लिया  जाये
 ।

 परन्तु  मेरा  यह  सुझाव  है
 कि

 हमें  अपने  पु  निश्चित

 कार्यक्रम  का  ही  तरह  करना  चाहिये
 ।

 यदि  हम  रक्षित  बैंक  विधेयक
 को

 कुछ  पहले  लेना  चाहते  हैं

 तो  निवारक  निरोध  श्रघधिनियम  को  कुछ  समय  बाद  ले  लीजिये  कौर  बैंक  विधेयक  को  पहलें  ले  सकते

 जो  भी  हो  यह  एक  समायोजन  का  प्रशन  है
 ।

 श्री  सत्य  नारायण  fag:  कार्य  मंत्रणा  समिति  से  परामशं  लेना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  इस  पर  बाद  में  चर्चा  करेंगे  |  हम  दूसरा  कार्य  लेते  हैं  |
 का

 भारतीय  ATH
 )  विधेयक *

 कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्रो  अरुण  चन्द्र
 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय

 राय-कर  afatqaa,  FERR  ५  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 भ्र नुम ति
 दी

 जाये
 |

 मूल  रंगरेजी  में  ।

 *भारत  के  सूचनापत्र  भाग  २,  अनुभाग  २,  दिनांक  १६-५-५६  म
 ०७  क०  ०१०४४ देखिये  पृष्ठ



 १६  ZEUS  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  ३६११

 विधेयक

 महोदय
 :

 मरत  यह  है
 :

 भारतीय  आयकर  2822, A AIK ,  में  संशोधन  करनें  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्री  अरुण  चन्द्र गह  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हुं

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक--जारी

 महोदय
 :  सभा  श्री  पाटनकर  द्वारा  १४  PEXE  को  प्रस्तुत  किये गये

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  शर  आगे  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  पर  चर्चा  करेगी  ।

 मंत्री  पाटनकर  मुझे हर्ष  है  कि  मेरे  प्रस्ताव  का  सभा  के  सदस्यों  द्वारा

 सामान्य  रूप  से  सेन  किया  गया  है  |

 faery  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  जरा  अपने  स्थान  पर  बैठ  जायें  ।  मानमीय  सदस्यों  से  मेरा

 सुझाव  है  कि  जब  तक  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  रहे  हैं  तब  तक  वर्गों  के  नेता  मिलकर  विभिन्न  खण्डों
 को

 विभिन्न  वर्गों  में  बांट  और  यह  भी  बता  दें  कि  उन  खण्डों  के  लिये  कितना-कितना  समय  निर्धारित  किया

 जाये  ॥

 pat  पाटनकर  :  जैसा  में  कह  रहा  था  सभा  के  जिन  सदस्यों  ने  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  उन्होंने

 मेरे  प्रस्ताव  का  सामान्य
 रूप

 से  समर्थन  किया  है
 ।

 जेसा  मैंने  अपने  भाषण  में  उल्लेख  किया  है  कुछ  एक

 ऐसी  बातें  जिन  पर  थोड़ा-सा  मतभेद  प्रकट  किया  गया  है
 ।

 श्री  श्री  श्री  मोरे  ate

 श्री  भ्र ग्र वाल  प्रवर  समिति  के  सदस्य  थे  कौर  उन्होंने  इसकी  सारी  कार्यवाही  में  बड़ी  रुचि  ली  है  ।  प्रवर

 समिति  में  इन  मामलों  पर  प्रत्येक  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  गया  था
 |

 इस  प्रस्ताव  को  जब  मेंने  प्रस्तुत  किया  उस  समय  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  का  उल्लेख

 किया था  ।  सर्वप्रथम  बात  पार्टी-खर्चे के  बारे  में  है  ।  जैसे  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  मैने  इस  मामले

 पर  विस्तारपूर्वक प्रकाशा  डाला  था  ।  मेरे  मतानुसार  पार्टी-खर्च
 को

 किसी  एक  विशेष  श्रम्यर्थी  के

 निर्वाचन  व्यय  के  विवरण  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  क्योंकि  कोई  भी  पार्टी  सामान्यतया

 किसी  एक  ही  श्रम्यर्थी  के  लिये  खर्च  नहीं  करती  है  ।  तो  भी  मैं  जानता  हं  कि  इस  बात  पर  कुछ  मतभेद

 होगा ।  तू  मैं  इस  कथन  से  श्राइचयंचकित  हो  गया  था
 कि

 कांग्रेस  पार्टी  ने  निर्वाचन  के  लिये  2

 करोड़  रुपया  पहले  ही  जमा  कर  लिया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकारी कहां

 से  प्राप्त हुई  है  ।  वास्तव  में  प्रत्येक  पार्टी  को  निर्वाचन  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  करनी  ही  पड़ती  है  ।

 यदि  एक  पार्टी  दूसरी  पर  यह  आरोप  लगाती  है  कि  उसने  तीन  करोड़  रुपया  इकट्ठा  कर  लिया है  तो

 दूसरी  पार्टी  पहली  पर  बिल्कुल  वही  आरोप  लगा  सकती  है
 ।

 इसलिये  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  प्रदान  पर

 पार्टी  की  दृष्टि  से  कदापि  न  सोचा  जायें  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  कांग्रेस  पार्टी  से  सम्बन्ध  रखता

 हूं  कौर  मैं  कह  सकता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रकार  दिये  वे  निराधार  हैं
 ।

 हम  यहां  पर  इस  बात  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  किस-किस  पार्टी  ने  कितना-कितना  धन  एकत्रित

 कर  रखा  है  कौर  कहां-कहां  से  एकत्रित  किया  हम  तो  केवल  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 कि

 क्या

 पार्टी-व्यय  को  व्यक्तिगत  अ्रभ्य्थियों  के  व्यय  के  विवरण  में  दिखाया  जाये  अथवा  न  दिखाया  जाये  |

 उस
 बात  पर  हमने  काफी  चर्चा  की  है  कौर  श्रब  उस  प्रश्न  को  हल  करने  के  लिये  सर्वोत्तम  उपाय

 यही  है  कि

 ast ी  में  ।



 ३६१२  लोक  प्रतिनिधित्व  .  (  द्वितीय  संशोधन )  १६  PEXG

 विधेयक

 [  श्री  पाटनकर |

 उस  पर  सिद्धान्त  के  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जायें  ।  उस  दृष्टि  से  मैने  जो  कुछ  कहा  है  बस  उससे
 अधिक

 शर  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 मुझे  दुःख  है
 कि

 श्री  मोरे
 को

 यह  मिथ्या  क्रांति हुई  है  कि  मैं  उनके  विचारों का  उपहास
 करना

 चाहता हूं  ।  में  यह  स्पष्ट  बता  देना  चाहता  हूं  कि  प्रवर  समिति  के  सभी  सदस्यों  में  से  श्री  मोरे  ने  ही  मेरी

 सब  से  अ्रधिक  सहायता की  ate  यदि  किसी  खास  मामलें  पर  उनके  विचार  ग्न्य  सदस्यों  द्वारा  स्वीकार

 नहीं  किये  गये  ,  तो  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  कोई  व्यक्ति  उनके  विचारों  का  उपहास  कर  रहा  है  ।  हमार

 देश  में  किसी  भी  सदस्य  के  विचारों  का  उपहास  नहीं  किया  जाता  ate  मैँ  तो  किसी भी  व्यक्ति के  विचारों

 का  उपहास नहीं  करता  ।  में  यह  सार्वजनिक  रूप  से  घोषित  करता  हुं  कि  प्रवर  समिति  में  हमें
 न

 केवल

 श्री  मोरे  का  ही  सहयोग  प्राप्त  भ्रमित श्री  श्री  मुकर्जी  तथा  अन्य  सदस्यों  से
 भी

 पूरा

 सहयोग  मिला  है  ।  इसलिये  स  समस्या  पर  किसी  पार्टी  की  afte  से  विचार  न  करके  इस  दृष्टि  से

 विचार  करना  है  कि  जिससे  सारे  रदा  के  भले  के  लिये  निर्वाचन  विधि  बनायी  जा  सके  ।

 अनिवार्य  मतदान  के  बारे
 में  बेल्जियम  कौर  ग्रास्ट्रेलिया  बहुत  छोटे-छोटे  देश  हैं  उनकी

 स्थितियां  हमसे  बिलकूल  भिन्न  जहां  तक  हमारी  परिस्थितियों  का  सम्बन्ध  है  यहां  पर  श्रनिवायें

 मतदान  कुछ  कठिन-सा कार्य  है  ।  में  उसके  कारण  बता  चुका हूं  ।  यदि  श्राप  किसी  व्यक्ति को  बाध्य

 करके  मतदान  की  पेटी  के  पास  ले  भी  तो  भी  यदि  उसकी  इच्छा  नहीं  होगी  तो  वह  मतदान  नहीं

 करेगा  हो  सकता  है  कि  कभी  कोई  ऐसा  अवसर  aa  fH  जब  अझ्रनिवायं  मतदान  लाग  हो  परन्तु

 वह  समय  wit  नहीं  भराया  है  ।

 इसी  प्रकार  से  निर्वाचन  व्यय  के  विवरण  देने  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  चर्चा  की  गयी  प्रवर  समिति

 में  भी  उस  पर  पुरी  चर्चा  हुई  है  ।  हमने  एक  उपाय  ढूंढ  ही  लिया  जिससे  निर्वाचन व्यय  के
 विवरण

 की  उलझनों  को  समाप्त  किया  जा  सकेगा  ।  wa  निर्वाचन-व्यय का  विवरण  दो  निश्चित  अवधियों  के

 लिये  रखना  होगा  ae  अवधि  इतनी  अनिश्चित  नहीं  है  जेसी  कि  पहले  थी  ।  प्रत्येक  उम्मीदवार

 को  लेखा  तेयार  करना  चाहिये
 |

 इस  बारे  में  कई  सुझाव  दिये  गये  श्री  चटर्जी  का  ag  विचार  है  कि

 यदि  लेखे  जल्दी  प्रेषित  कर  दिये  तो  कोई  अन्य  दल  अथवा  व्यक्ति  wea  हारा  gar  व्यक्ति

 निर्वाचन  याचिका  पेश  करने  में  उसका  अनुचित  लाभ  उठा  सकता  किन्तु  समाज  के  वृहत्‌  हित  में  यदि xa ग  ३
 कोई  थोड़ा-सा  अहित  भी  हो  रहा  हो  तो  हम  उसे  सहन  कर  सकते  हें  ।  यदि  हम  लेखे  पेश  करने  का

 उपबन्ध न  तो  निर्वाचन  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  ० भ |  निर्धारित  करेंगे  ।  इसके  द्वारा  हम  अपनी

 यह  इच्छा  भी  पुरी  कर  सकते  हैं  कि  जो  उम्मीदवार  सक्षम  वे  भी  अ्रत्यघिक  व्यय  न  करें  अ्रतएव  aq

 तैयार  करना  प्रख्यात  आवश्यक  है  ।

 दूसरी  बात  जिसकी  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  वह  यह  है  कि  पहले  एक  प्रस्तावक  कौर  एक  समर्थक

 होते  जिस  से  कुछ  कठिनाई  होती  थी  ।  wa  हमने  सैनिक  का  उपबन्ध  हटा  दिया  है  |  एक  प्रस्तावक

 का  होना  आवश्यक  क्योंकि  यदि  उम्मीदवार  wars  बीमार  हो  तो  उसकी  कौर  से  नाम  दर्जें

 कराने  वाला  कोई  अन्य  व्यक्ति  होना  चाहिये
 ।  इस  विषय  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  वह  अपनी

 mae  से  किसी  को  इस  काम  का  अधिकार  दे  सकता  है  किन्तु  ऐसा  करना  ठीक  होगा  या  यह  कठिनाई

 थी  ।  इन  बातों  को  सोच  कर  हमने  यही  निश्चय  किया  है  कि  प्रस्तावक  का  ही  उपबन्ध  रखा  जाये  ।

 महोदय  :  यदि  हम  कुछ  शल्योपचारिक  रीतियों  को  बनाये  रखें  तो  कया  हर्ज  है
 ?

 fat  पाटनकर  :  में
 इस

 विषय  में  कल
 भी

 कह  रहा  था
 ।

 यदि  कोई  उम्मीदवार चुना  जाता  है

 तो  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  तो  उसके लिये  ag  कहने  वाला  होना  चाहिये  कि  उसे  चना  जाये  ।  वैसे

 यह
 विषय

 ऐसा  जिसमें  दोनों  पक्षों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 एक  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि  मतों  की  गणना  तुरन्त
 की

 जानी  चाहिये
 |

 हम  तो  स्वयं  ही

 यह  नहीं  चाहते कि  उनकी  गणना  में  विलम्ब  हो  ।  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  बम्बई  मद्रास

 में  रिक  विलम्ब  नहीं  gar  जैसा  कि  प्रतिवेदन  से  विदित  होता  है
 ।

 हमारे  यहां  बैसे  ही  उपबन्ध

 हैं  जैसे  ब्रिटेन  में  हैं  ,  किन्तु  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  है  कौर  हमारे  यहां  परिवहन  का
 AT

 श्रमिक  विकास

 नहीं हो  पाया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यदि  मतदान-स्थानों  पर  ही  गणना  होने  लगे  तो  उसके  भ्र धी क्षण

 के
 लिये  हमारे  पास  इतने  अधिष्ठाता  पदाधिकारी  नहीं  हैं  लोग  उन  पर  श्रीवास  भी  करेगे

 |  इस

 प्रकार  शिकायतें  बढ़  जायेंगी  ।

 शी  कामत  :  निर्वाचन  एजेंट  सब  स्थानों  पर  उपस्थित  नहीं  हो  सकते  |

 श्री  पाटनकर
 :  जी

 उदाहरण  के  लिये  संसदीय  स्थान  के
 ४००

 बूथ  हो  सकते  हैं  प्र  प्रत्येक

 उम्मीदवार  प्रत्येक  स्थान  पर  एजेण्ट  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकता  ।  वैसे  हमारी  इच्छा  यही  है  कि  गणना

 यथासंभव  शीघ्र  की  जानी  चाहिये  |

 चुनाव  प्रारम्भ  होने  से  पहले  हमें  प्रत्येक  बात  का  निश्चय  कर  लेना  है  ।  हमें याद  है  कि  पिछले

 चुनाव  के  बाद  हरनेक  प्रकार  की  कठिनाइयां  उपस्थिति  हुई  हैं  ।  हमने  इस  विषय  में  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करना  उचित  समझा  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  ।  उसने  इस  विषय  पर  काफी

 समय  लगाया  कौर  ऐसे  तरीके  निकाले  जिसके  परिणाम  पहले  से  कुछ  भिन्न  रहे  ।  हमें  निर्वाचन के
 समय

 द  कठिनाइयां  होती  जैसे  उम्मीदवारों  के  नाम  छोटे  समय  ।  किसी  को  श्रयोग्य  घोषित  करने

 में  किसी  wares  को  अधिकार  दिया  गया  तब  हम  ने  यह  अधिकार  उच्च  न्यायालय  को  दिया  |

 ord  में  हमें  यह  निश्चय  हो  गया  कि  यदि  यह  उपबन्ध  किया  गया  तो  हम  अपने  ००५  में  सफल  नहीं

 पिछली  प्रवर  समिति  के  दृष्टिकोण  के  अनुसार  फिर  यही  तय  किया  गया  कि  वर्तमान  उपबन्ध

 यथावत्‌ बना  रहना  चाहिये ।  भ्र योग्यता के  बारे  में  समिति  ने  नियमों  को  कुछ  सरल  बनाया  है  ।  प्र योग्यता

 के  कारण  बहुत  कम  कर  दिये  गये  हैं  किन्तु  चुनाव  से  पहले  ही  यदि  यह  निर्णय  घोषित  कर  दिया  जाये  कि

 कौन  योग्य  है  ate  कौन  wane  है  तो  इससे  साथ-साथ  चुनाव  हो  ही  नहीं  सकते  ।  यह  उपबन्ध

 अत्यन्त  आवश्यक  है  |

 मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  कुछ  बातों का  मैंने  कल  जिक्र  कर  दिया  है
 ।  मैं

 माननीय  सदस्यों  को  श्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  पर  भली-भांति विचार  किया  गया  है
 शर

 यदि  कोई  त्रुटियां  हों  भी  तो  हम  उन्हें  ठीक  करने  के  लिये  तैयार  यदि  कोई  त्रुटियाँ न  हों  तो

 हमें  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  में  व्यर्थ  ही  कोई  हेर-फेर  नहीं  करना  चाहिये  |

 थी  भक्त  दंत  गढ़वाल--पूर्वे  व  जिला  मुरादाबाद--उत्तर-पूर्व  )
 :

 में  एक  मदत  पूछना

 चाहता हं  ।  कभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  श्राइबासन  दिया  कि  मतदान  हो  जाने  के  बाद  अकाउंटिंग  श्राफ

 बोनस  कम  से  कम  समय  में  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।  में  यह  जानना चाहता  हुं

 कि  इसमें  कया  है  कि  जिस  दिन  मतदान  समाप्त  हो  उसी  दिन  पोलिंग  स्टेशन

 में  ही  मत  गणना  कर  ली  जाये  ।

 श्री  पाटनकर  :  में  इसकी  जानकारी  पहले  ही  देना  चाहता  था  ।  पिछले  वर्ष  इसी  wet  पर

 विचार  करने  के  लिये  मुख्य  निर्वाचन  भ्र धि कारियों  का  एक  सम्मेलन  किया  गया  था  ।  उनमें  अधिकांश

 लोगों
 का  यह  मत  था

 कि
 यह  प्रस्ताव  बरच्छा  नहीं

 क्योंकि
 इसके  लिये  हमें

 हजारों

 कारियों पर  निसार करना  पड़ेगा  ।  इस  से  बड़ी  कठिनाई होगी  कौर
 शिकायतें  कौर  अधिक  बढ़

 जायेंगी  ।

 faa  wast ी  में  ।
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 पाटनकर  |

 हमारे  पास  पहले  ही  अनेक  शिकायतें  art  कई  मतदान  स्थान  बहुत  दुर  गांवों  में  होते

 इन  सब  कारणों  से  यही  निश्चय  किया  गया  कि  यह  प्रस्ताव ठीक  नहीं  है  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  लोक  प्रतिनिधित्व  PEYE  में  श्र  amt  संशोधन  करने  वाले  तथा

 भाग  राज्यों  सम्बन्धी  PEX8,  में  कुछ  आनुषंगिक  परिवर्तन  करने  वाले

 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 महोदय
 :

 अब  विधेयक  पर  विचार  होगा  ।  हमारे  पास  १०'५  घंटे का  समय

 बचा है  ।  जो  खण्ड  ग्रीक  महत्वपूर्ण  उनके  बारे  में  अधिक  समय  दिया  जा  सकता  है  ।  भ्रच्छा  तो

 यह  होगा
 कि  इन  खण्डों

 को
 कुछ  समूहों  में  बांट  लिया  जाये  ।

 rat  कामत
 :

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  खण्ड
 ४

 कौर  ५  साथ  लिये  १३  श्र  १५  साथ  लिये

 जायें  खण्ड  ७  १८  थलग-अलग लिये  जायें  ।

 श्री  एन०
 सी  ०  चार्जों  )

 :
 खण्ड

 ४
 कौर  ५  के  लिये  कम  से  कम  एक  घण्टा  आवश्यक  है

 ।

 foes  महोदय
 :

 श्र  खण्ड  ७  के  लिये
 ?

 fat  पाटनकर  :  श्रद्धा  घंटा  |

 श्री  कामत
 :

 खण्ड
 ८

 से
 ४०

 तक  एक  साथ  लिये  जा  सकते  हैं  ।

 महोदय
 :

 खण्ड
 ४

 ae  ५  के  लियें  एक  घंटा  खण्ड
 ७

 के  लिये  श्रद्धा  घंटा

 दोष  सब  खण्डों  के  लिये  १*  ५  घंटे  का  समय  रहेगा  ।  माननीय  सदस्य  अपने  भाषणों में  कम से  कम

 समय  लें  ।

 खण्ड ४  ४

 १श्री  कण  Fo  बस  :  मैंने  जो
 संशोधन  दिये  हैं  उनकी  संख्या  में  अपने  भाषण

 के  बाद  बता  दूंगा  |  कभी मैं  खण्ड  ४  कौर  ५  के  बारे  में  कुछ  शब्द  चाहता हूं  ।  ये  खण्ड
 उम्मीदवारों

 की  ग्रनहता  के  बारे में  मैं  इस  उपबन्ध  का  विरोध  करता  हुं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  कोई

 भी  उम्मीदवार  नैतिक  अथवा  इसी  प्रकार  के  अन्य  अपराधों  के  लिये  यदि  दो  वर्ष  से  श्रमिक  जेल  भुगत

 चुका  तो  वह  निर्वाचन  के  water  समझा  जायेगा
 ।

 PEYo—¥ §  में  हममें  से  ७  लोग  जेलों  में  रखे  गये  थे  हम  संसद्‌  के  सदस्य  हैं  ।

 हमारे  सामने  गोवा  का  उदाहरण  ह  जहां  हरनेक  भारतीयों  को  दस-दस  वर्ष  का  कारावास  दिया

 गया है  ।  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  वहां  ऐसे  ही  एक  बन्दी  हैं  किन्तु  क्या  इसका  हम  यह  आ  समझें  कि

 भारत  के  बाद  ऐसे  देशभक्त  लोगों  को  निर्वाचन  के  प्रयोग्य  समझा  जायेगा  ।  मैं  करता

 हूं  कि  इस  विषय  में  मैने  जो  संशोधन  दिया  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  श्री  वकट रामन न ने  भी

 इसी  का  संशोधन  दिया  है  कौर  मैं  समझता  हुं  कि  यदि  मेरे  संशोधनों  पर  ध्यान  न  भी  दिया  गया

 तब  भी  उनका  संशोधन  स्वीकार  किया  जायगा  ।

 हम  सब  जानते  हैं  कि  स्वाधीनता  संग्राम  में  कांग्रेंस ने  कितना  भाग  लिया है  ।  कांग्रेस के  हजारों  व्यक्ति

 जेल  में  गये  हूँ  किन्तु  क्या  हम  उन्हें  निर्वाचन  के  Tay  समझ  सकते  हैं
 ।

 जो  भी  व्यक्ति  संसद्‌  का  सदस्य

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 विधेयक

 चुना  जाता  उसे  देश  के  कम  से  कम  3,40 000  नागरिकों  का  समर्थन  प्राप्त  करना  होता  है  MIT

 यह  काम  हमें  जनता  पर  ही  छोड़  देना  चाहिये  कि
 ag  किसी  जेल  भुगते  हुए  व्यक्ति  को  भ्र पना

 निधि  चुने  या
 न

 चुने  ।  ऐसा  उपबन्ध  अनुचित  है  कौर  यदि  उसे  स्थान  दिया  भी  जाये  तो  वह  केवल

 नैतिक  के  सम्बन्ध  में  होना  चाहिये  |

 अ्रपने  दूसरे  सूदो  धन  द्वारा  मैं  उपयुक्त  ै गरकीर  gest  को  हटाकर  ठेके  या  किसी  ऐसे  ही  व्यापार

 के  कारण  किसी  राज्य  सरकार  से  किसी  भी  रूप  में  सम्बद्ध  सभी  व्यक्तियों  को  चुनाव  लड़ने  के  योग्य

 ठहराना  चाहता  हूं  ।  इसके  विपरीत  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  जब  तक  ऐसे  किसी  व्यक्ति

 का  सरकार  से  सीधा  सम्पर्क
 न

 वह  चुनाव  लड़  सकता  है
 ।

 यहां  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  बहुत

 से  व्यक्ति  ऐसे  होते  हैं  जिनका  राज्य-सरकार  से  कोई  सीधा  सम्पर्क  नहीं  होता  बल्कि  केन्द्रीय  सरकार  से

 होता  है  कौर  हम  जानते  हैं  कि  केन्द्रीय  ्र  राज्य-सरकारों के  सम्बन्ध  श्रन्योन्याश्रित  होते हैं  ।  ऐसे

 व्यक्तियों
 को

 निर्वाचन  के  भ्र योग्य  समझा  जाना  चाहिये  |  उदाहरण  के  लिये  कलकत्ते  के  मेयर  को  चुनने

 के  बाद  वहां  के  भ्रधिष्ठाता  पदाधिकारी  ने  यह  निर्णय  दिया  कि  वह  राज्य  सरकार  से  नहीं  बल्कि  केन्द्रीय

 सरकार
 से  लोहा  कौर  इस्पात  के  ठेकेदार  के  रूप  में  सम्बद्ध  थे  ।  में  समझता हुं  कि  ऐसे  व्यक्ति  को

 निर्वाचन के  योग्य  नहीं  समझा  जाना  चाहिये  ।

 इस  बात  को  समझाने  की  मैँ  विशेष  श्रावव्यकता  नहीं  समझता
 कि

 राज्य
 कौर

 केन्द्रीय  सरकार

 के  भिकारी  एक  दूसरे  को  किस  प्रकार  प्रभावित  कर  सकते  हैं  ।  उनके  परस्पर  सम्पर्क  ही  नहीं  होते

 बल्कि  राज्य  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  का  ग्रा वा गमन  भी  एक  स्थान  से  दूसरे  तक  चलता  रहता

 कर्मचारियों की  बात  जान  दीजिये  ।  अ्राजकल  तो  विधान  के  सदस्य  भी  सरकार  को  काफी
 a  क  भ ३

 प्रभावित  करते  हैं  इसलिये  मैं  एक  बार  फिर  निवेदन  करता  हूं  कि  ऐसे  ठेकेदारों  aaa  निगमों  के  निदेशकों

 को  राज्यों
 की

 विधान  सभाओं  प्रिया  संसद्‌  के  निर्वाचन  के  प्रयोग्य  समझा  जाना  चाहिये  जो  इस  प्रकार

 सरकारों  से  सम्बद्ध हों  ।

 श्री  कामत
 :  म  संशोधन संख्या  ४४  कौर  Co  प्रस्तुत करता  हुं  ।  संशोधन  संख्या  ४४  मुख्य

 अधिनियम  की  धारा  ७  क  खंड  क  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।  मैं  इस  खंड में  स  प्रकार का  परिवर्तन  करना

 चाहता  हुं  कि  ऐसे  राजनैतिक  जिनमें  हिसा  तथा  विध्वंसात्मक  कार्य  न  को  छोड़  कर

 शब्द
 रखे  जायें  ।  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  व्यक्ति  के  ऐसे  राजनीतिक  अपराध के  लिये दोष  सिद्ध

 किया  जा  सकता  है  जिसमें  हिंसा  अथवा  विध्वंसात्मक  कार्य  gar  हो  ।  att  उसे  इसके  लिये  दंड  दिया

 जा  सकता  है  केवल  राजनीतिक  wes  के  लिये  gags  कर  देना  अ्रनुचित  है
 |

 मेरा  दूसरा  संशोधन संख्या
 €०

 मुख्य  अधिनियम
 की

 धारा
 ७

 में  एक  नया  खंड  जोड़ने  के
 सम्बन्ध

 में  जिसका  तात्पर्य  यह  है  कि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  जो  कि  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  घोषित  पदाधिकारी

 हो  तो  उसके  परिवार  का  कोई  भी  व्यक्ति  निर्वाचन  के  लिये  wade हो  जायेगा  ।

 महोदय
 :

 मुझे  इस  संशोधन  के  नियमित  होने  के  सम्बन्ध  में  संदेह  है  ।  माननीय  सदस्य

 एक  बिलकुल  नई  अनीता  जोड़ना  चाहते  हैं  |

 शी  एस०  एस०  मोरे  लाभ  पदों  के  सम्बन्ध  में  संविधान  में  भी  कुछ  श्रनहूतायें

 विहित  हैं  ।  हम  लोग  श्रध्यक्ष  द्वारा  नियुक्त  की  गई  लाभ  पदों  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्य  कौर  हमने

 एक प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत  किया
 था

 लेकिन  उस  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  ।  मेरे  विचार से
 श्री

 कामत  ने  यह  संशोधन  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  एवं
 प्रवर

 समिति  को

 दिये  गये  विस्तृत  धारा
 ७  सम्बन्धी  विस्तृत  अधिकारों  को  ध्यान  में  रख  कर  प्रस्तुत  किया

 है
 |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 faa  महोदय  :  तब  उक्त  भ्र नहें ताओं  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  कामत  :  पिछले  सामान्य  निर्वाचनों  कुछ  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  कटु  हुए

 हूं  यद्यपि  में  किसी  विशेष  निर्वाचन  क्षेत्र  का  नाम  नहीं  लंगा  तथापि  स्वयं  दिल्ली  में  ही  इसका  प्रभाव

 दृष्टिगोचर हम्ना  है  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभा  को  स्वयं  ही  इस  satay
 की

 वांछनीयता

 पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 में  मुख्य  अ्रधिनियम
 की

 धारा
 ७

 के  उपखंड  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।  इसका

 पहिला  भाग  राज्य द्रोह  तथा  भ्रष्टाचार  दिखाने  पर  नौकरी  से  हटा  देने  से  सम्बन्ध रखता  है  ।  मेरे  विचार

 से  उक्त  वाक्य  का  तात्पय  बहत  संदिग्ध  है  संशोधन  संख्या  ८६  स्वीकार  कर  लिया  जायं  जिसका

 उद्देश्य  न्यायालय
 प्रौर

 उच्चतम  न्यायालय  के  द्वारा  सिद्ध  हो  जाने  रखना  है
 |

 wa  मं  संशोधन  संख्या  ४४  कौर Lo  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  संशोधन  संख्या
 ४४  Lo  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री
 एन०

 सी
 ०  चटर्जी  :  म  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पृष्ठ  २,  पंक्ति  ३०  के  बाद  निम्न  जोड़ा  जाय

 at  the  end  of  clause  (a)  the  following  words  shall  be  added:

 299
 ‘or  the  Election  Commission  has  removed  the

 [  खंड
 के  wet  में

 निम्नलिखित
 शब्द  जोड़े

 जायेंगे
 :

 अथवा  निर्वाचन  आयोग  ने  शभ्रनहंता  हटा  दी

 इस  संशोधन का  उद्दीन  संविधि  को  सुसंगत  बनाना  है  ।  क्योंकि  wa  धारा १४०  क

 नियमित  की  जा  रही  इसलिए  धारा ७  में  कछ  संशोधन  करना  श्रनिवायं होगा  समें

 यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  अ्रनहेंताश्रों  के  दूर  किये  जाने  पर  अ्रनहता  कायम

 नहीं  रहेगी |  तस् तृत  यह  केवल  प्रारूप  को  सुसंगत  बनाने  के  उद्देश्य  से  किया  जा  रहा  है  |

 श्रमिक  महोदय  :  क्या यह धारा यह  संशोधन  किये  बिना  ही  स्वयं  लागू  नहीं  होगी
 ?

 श्री  एन०
 ato

 चार्जों  :  यह  लागू  हो  सकती  है  ate  नहीं
 भी  हो  सकती  है

 ।
 मैं

 श्री
 बसु  की

 सिफारिशों  से  सहमत  हूं  शर  मेरा  सुझाव  है  कि  उनका  संशोधन  १४४  स्वीकार किया  जाये  ।  वस्तुतः

 यह  बात  भारत  गणराज्य  के  अनुरूप  नहीं  ह  कि
 यदि  किसी  व्यक्ति  को  कभी  दो  वर्ष

 की
 सजा  मिली

 तो  उसे  सदैव  के  लिये  निर्वाचन  की  उम्मीदवारी  से  श्रनहूंत  कर  दिया  जाये
 ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 श्री  वेंकटरामन  का  यह  संशोधन  कि  दुराचरण  श्रन्तगंस्त  होਂ  शब्द  जोड़  दिये  स्वीकार  कर

 लिया  जाये  ।

 मैं  arent  ध्यान  भारतीय  समवाय  प्रीमियम  की  धारा  २७४  की  र  शझ्राकर्षित  करूंगा  ।  इस

 धारा  के  प्रतिशत  आपने  निदेशकों  की  श्रनहेंता्ों  का  उल्लेख  किया  है  ।  वहां aly  wea  बातों के  अतिरिक्त

 नैतिक  कदाचार  के  कारण  सजा  पाना  कारण  दिया  गया  धारा  ३८१४  में  जहां  प्रबन्धकों  की  अ्रनहंताओं

 का  उल्लेख  है  वहां  भी  नैतिक  कदाचार  शब्द  दिये  गये  हैं  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  श्री  वेंकटरामन

 संशोधन  बिल्कुल  उचित  है  प्रौर  उसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  |

 श्री  वेंकटरामन  मेरे  संशोधन  का  sew  यह  है  कि  नैतिक  कदाचार का

 विधान  संभागों  की  सदस्यता  की  प्राकृत  का  आधार  बनाया  जायें  ।  मंत्री जी  ने  कहा है  इस  सम्बन्ध

 में  दो  प्रकार  की  कठिनाइयां  प्रा  सकती  हैं  पहली  यह  कि  इस  बात  का  किसी  सक्षम  झ्धघिकारी  द्वारा  निर्णय

 किया  जाये  कि  किसी  विशेष  अपराध  में  नैतिक  कदाचार  भ्रन्तर्गस्त है  या  नहीं
 तथा  यह  कि  किस

 स्थिति
 पर  प्राधिकारी  अपना  निर्णय  करेंगा  |

 विधि
 जीवी  परिषद्‌  अघिनियम  में  ऐसे  कई

 पर्व
 दृष्टांत

 मूल  wat में  ।
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 विधेयक

 हैं  जिनमें  इस  बात  का  सरलता  से  निर्णय  कर  लिया  गया  है  कि  कोई  विशेष  अ्रपराध  नैतिक  कदाचार  है

 मा  नहीं

 यह  दूसरे  तरीके  से  भी  किया  जा  सकता  नामनिर्देशन  पत्र  भरते  समय  परीक्षण  पदाधिकारी
 >

 को  यह  श्रमिक  होना  चाहिये  कि  aaa  विशेष  उम्मीदवार  इस  अधिनियम  के  अधीन  तहे

 mit  उस  व्यक्ति  को  यह  झ्र धि कार  होना  चाहिये  कि  यदि  उसे  नैतिक  कदाचरण  के  कारण  सजा  नहीं

 मिली  है  तो  वह  निर्वाचन  अ्रायोग  से  उक्त  आधार  पर  अपनों  झन हूं ता ता  हटाने  के  लिये  निवेदन  करे  ।

 लिये  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  चटर्जी  ने  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  है  ।  यह  मुख्य  भ्र धि नियम  की  धारा  ७  के  संशोधन  के

 सम्बन्ध में  हे  ।  मेरे  विचार  से  यदि  यह  संशोधन खंड  ७०  में
 धारा

 2 og
 के

 किया  जाता  तो

 अधिक  उपयुक्त  होता  क्योंकि  यह  संशोधन धारा  ७  के  है  भी  नहीं  क्योंकि धारा  ७

 भ्र नह ताउ  के  सम्बन्ध  में  है  जबकि  नई  धारा
 १४०क

 अझनहूंताओं
 को

 दूर  करने  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।

 fat  एन०  सी०  चटर्जी
 :

 कदाचित  मैं  झ्रापको  ठीक  से  नहीं  बता  पाया  हूं  ।  अन्य  कई  खंडों  में  भी

 इन्हीं  शब्दों का  प्रयोग किया  गया  है  |  उदाहरणार्थ धारा  ७  में  भी  ठीक  उन्हीं  शब्दों  का  प्रयोग

 किया  गया  है  जो  कि  मेरे  संशोधन  में  हैं  ।

 श्री  वेंकटरामन  :
 मैं  श्री  एन०  सी०

 चटर्जी
 की

 बात  से  सहमत  हूं  ।  मैं  इस  संशोधन का  जोरदार

 समर्थन  करता  हुं  किन्तु  इसके  साथ  ही  एक  आनुषंगिक  संशोधन  खंड  ८३  में  भी  करना  होगा  कौर

 उसमें  इस  उपबन्ध  में  अन्यथा  उपबन्ध
 न

 किया  गया  हो  ee  प्रौढ़  जोड़  दिये  जायें  |

 श्री एस०  एस०  सोर  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  अधिनियम  से  यह  खंड  हटा  दिया  जाये  और

 यदि  खंड  न  हटाया  जा  सके  तो  उसकी  अन्तिम  तीन  पंक्तियों  के  स्थान  पर  की  प्रविधि  शब्दों  को

 रख  दिया  क्योंकि  उस  व्यक्ति  को  पहिले  ही  सजा  दी  जा  चुकी  है  aa  उसे  उम्मीदवारी से

 भ्रमित  कर  देना  उसे  सजा  देना  है  ।  ब्रिटेन  का  उदाहरण  हमारे  समक्ष  है  वहां  यदि  कोई  व्यक्ति  हत्या

 इत्यादि  गम्भीर  भझ्रपराथ  करता  है  तो  भी
 कारावास  के  बाहर  पर  उसे  किसी  प्रकार  से  प्रस्फुट  नहीं

 किया  जाता  है  ।  यदि  श्राप  उसे  राजनीति  में  भाग  लने  का  भ्र वसर  देंगे  तो  कदाचित  उसकी  प्रपराधी

 भावनाओं  तथा  मनोवृत्ति  का  परिष्करण  हो  सरक  वह  व्यक्ति  सुधर  जाये  ।  समयाभाव से  मैं  इस

 सम्बन्ध  में  विदेशों  के  सुविख्यात  लेखकों  का  मत  नहीं  बता  पाऊंगा  तथापि  श्राप  उसका  निर्णय  स्वयं

 अपने  हाथ  में  कयों  लेते  हैं  ।  आपको  उसका  जनता  से  मतदान  मांगने ने  का  भ्र धि कार  नहीं  छीनना  चाहिये

 मदि  जनता  इस  बात  को  पसन्द  नहीं  करेंगी  तो  वह  उन्हें  मत  नहीं  देगी  ।  मैं  संशोधन  संख्या  १४३  तथा

 श्री  एन ०  सी ०  चटर्जी  के  संशोधनों  को  स्वीकार  करने  का  निवेदन  करूंगा  |

 श्रिया  महोदय  :  निम्नलिखित  संशोधनों  को  भी  प्रस्तुत  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  :--  संख्या

 ८७,  ८८,  SE,  २०६,  ५८,  ४  भ्र ौर  १७४  |

 ों  एस०  एस०  मोरे :  मैं  संशोधन  संख्या  ८६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  के०  क्‌०  बसु  :
 मैं  संशोधन  संख्या  ८७,  ८८,  ८  और  २०६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  एम०  एल०  श्रप्रबाल  पीलीभीत व  जिला  :  मैं  संशोधन  संख्या  ५८

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 इकबाल  सिंह  (  फाजिल्का-सिरसा  )
 :

 मैं
 संशोधन  संख्या

 १७४  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 घन अय  चास
 नगद

 1  के  सम्मुख  प्रस्तुत  हैं  । महोदय  :  उक्त  सारे  संजो

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ३६१८  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  १६  १९५६

 विधेयक

 पण्डित  ठाकर  दास  भागने  :
 मैं  संशोधन  संख्या  ८३  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 यह

 संशोधन  संख्या  ८४  र  ८५  का  आनुषंगिक  है  इसे  संशोधन  संख्या  ८४  श्र  ८५  के  साथ  ही

 पढ़ा  जाना  चाहिये  ।  वर्तमान  विधि  के  भ्रमित  निर्वाचन  व्यय  का  विवरण  ३०  दिन  के  yet  प्रस्तुत

 करना  होता  है  कौर  निर्वाचन  waar  का  कार्य  केवल यह  देखना है  कि  यह  विवरण  निर्धारित

 समय के  भीतर  प्रौढ़  विहित  ढंग  से  दिया  गया  है  ।  यदि  निर्वाचन  आयुक्त  को  विवरण
 की

 जांच

 दोषी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कुछ  कार्यवाही  करने  का  अधिकार  दिया  जाये  तो  यह  सार्थक  है  अन्यथा  इसका

 कोई  लाभ  न  होगा  ।  मेरे  विचार  से  इसका  केवल एक  ही  लाभ  होता है  वह  यह  है  कि  वादी  पक्ष  इस

 विवरण  को  देख  कर  झूठे  सच्चे  लगा  सकता है  तपद  इस  मामले  की  जांच  होती हैं
 ।  कौर

 यदि  कोई  निर्वाचन  याचिका  नहीं  दी  जाती है  तो  ऐसे  विवरणों  का  कोई  लाभ  ही  नहीं है  ।  मेरे  संशोधन

 का  उद्देश्य  यह  है  कि  जैसे  ही  निर्वाचन  आयुक्त  को  कोई  निर्वाचन  याचिका  प्रस्तुत  की  कौर

 यदि  नियम  ८४  के  उपबन्धों  के  अधीन  उसकी  याचिका  प्रस्वीकृत  न  की  तो  निर्वाचन  शीशायुक्त  सबसे

 पुर्व  जीते  हुए  उम्मीदवार  से  ३०  दिन  के  भीतर  अपना  निर्वाचन  व्यय  प्रस्तुत  करने  को  कहेंगी  और

 यदि  वह  ७  दिन  के  भीतर  स्रपतता  निर्वाचन  व्यय  प्रस्तुत  न  करे  तो  उसका  निर्वाचन  शून्य  घोषित  कर

 दिया  ate  साथ  ही  वादी  से  भी  अपना  निर्वाचन  व्यय  प्रस्तुत  करने  को  कहा  जाये  कौर  यदि

 वह अपना  व्यय  प्रस्तुत  न  करे  तो  उसे  याचिका  प्रस्तुत  करने की  अनुमति  नहीं
 दी  जाये

 जब
 कोई  चुनाव  याचिका  प्रस्तुत

 की
 जाती  है  तो

 wea  यह  सिद्ध  करने  के
 लिये  लेखे  का

 उपयोग  करता  है  कि  निर्वाचित  सदस्य  किसी  न  किसी  भ्रष्टाचार  का  दोषी  है  ।  संशोधन  संख्या

 ८४  तथा  ८४  में  मैंने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  निर्वाचन  न्यायाधिकरण  का  यह  कर्त्तव्य  होना  चाहिये

 कि  यदि  वह  श्रावक  समझे  तो  याचिका  से  सम्बन्धित  किसी  भी  दल  का  लेखा  मांग  सके
 |  असफल

 उम्मीदवार  यह  दावा  करता  कि  नियम  ८४
 के  अ्रधीन  उसे  सफल  घोषित  किया  जाए  ।

 लिये  मैंने यह  व्यवस्था  की  हैं कि  सफल  उम्मीदवार  के  विरुद्ध  ज्यों ही  वह  चुनाव  याचिका  प्रस्तुत

 करता  कौर  यदि  वह  चाहता है  कि  उसे
 सफल  घोषित  किया  जाना  तो  उसे  अपना

 gare  व्यय
 भी  प्रस्तुत  करना  चाहिये  शौर  चुनाव  आयोग  को  सभी  अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  ताकि

 सभी  उम्मीदवारों  का
 चुनाव  व्यय  का  ब्योरा

 निरीक्षण  के  लिये  मांगा जा  सके

 कार्यरूप में  '€ ooc  व्यक्तियों
 ने

 अपना  लेखा  प्रस्तुत  किया  था  कौर  केवल  ३२०  चुनाव न्  क

 याचिकायें  प्रस्तुत  की  गई  ce  प्रतिशत  मामलों  में  लेखे  की  छानबीन  नहीं  की  जाती  उन्हें  देखा

 नहीं  जाता  है  |  इसलिये मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  जिस  प्रक्रिया  का  सुझाव  दिया है  उसे

 स्वीकार  करने  से  कुछ  भी  हानि  नहीं  इससे  उम्मीदवार  ऐसी  घोषणा  करने  के  लिये  बाध्य

 नहीं  जो  वास्तव  में  उन्हें  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 एक  दल  ऐसा  है
 जो

 चाहता  है
 कि  किसी  प्रकार  का  ब्योरा  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 अब  यदि  ऐसा  हो  तो  मैँ  यह  बात
 समझ  सकता हूं  ।  जो

 उपबन्ध  पहले से  ही  यदि  श्राप  उन्हें  बनाये

 तो  भी  मेरा  वही  मत  होता
 ।

 परन्तु  अब  हम  ने  इन  उपबन्धों  में  परिवर्तन  कर  दिया  इन्हें  पहले

 से  सरल  बना  दिया है
 ।  परन्तु  फिर  भी  इससे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  की  विवेक-बुद्धि  पर  उस  प्रकार

 की  घोषणा करते  समय  एक  महान्‌  भार  पड़ेगा
 ।

 मुझे  मालूम  है  कि  बहुत  से  मामलों  में  अरब-तब  जो  ब्योरा

 प्रस्तुत किया  गया  है  वह  ठीक  नहीं  gate  भविष्य
 में

 भी  ऐसा ही  यदि  ऐसा  किया गया  तो

 €&&  प्रतिशत  मामलों  में  घोषणायें  बिना  किसी  प्रयोजन  के  की  जायेंगी  क्योंकि  उनके  सम्बन्ध  में  कोई

 चुनाव  याचिका  नहीं  होगी  ।  एक  प्रतिशत  मामलों  में  उनका  वही  उपयोग  किया  जायेगा  जिस  प्रयोजन  से

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १६  १९५६  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  ३६१९

 विधेयक

 इस  विधान के  बनाने  वालें  उसका  उपयोग  करना  चाहते  हैं  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  दोनों  में  एक

 प्रकार का  एक  समझौता  है  ।  संशोधन  संख्या  ८३  के  सम्बन्ध  में  मैं  यही  कहना  चाहता हूं  ।

 उन  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहता  जिन पर
 वाद-विवाद

 हुकमो  ।  श्री  एन०  सी ०  चटर्जी ने  जो  संशोधन  धारा  ७
 के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किया  मेरे  विचार

 में  उसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहियें  क्योंकि  हमारे  सामने  जो  उद्देश्य  है  इससे वह  पुरा  हो  जायेगा ।  धारा

 १४०  के  सम्बन्ध  में  एक  नया  उपबन्ध  बनाया  गया  है  प्रो  यह  कहा  गया  है  कि  यह  धारा  ८३  के

 ग्रनुकूलनही ंहै  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  मत  यह  है  कि  यदि  वे  दोनों  इकट्ठी हों  ak  यदि  ठीक

 विवेचन  किया  जाए  तो  दोनों एक  दूसरे  के  भझ्नुकूल हैं  |

 महोदय  :  उपखंड
 )  के

 सम्बन्ध  में  भी  चुनाव  आयोग
 को

 स्वविवेक  की  अनुमति दी

 गई  है  परन्तु  कोई  न  कोई  प्रविधि  नियत  की  जानी  चाहे वह  एक  मिनट  ही  हो  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  परन्तु  इसके  साथ  ही  यदि  पर्याप्त  सावधानी  के  लिये  हम  श्री  एन  ०  सी ०

 चटर्जी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  तो  यदि  कोई  भी  संदेह  है  तो  वे  सब  भी  मिट  जायेंगे  ।  परन्तु

 ध्यान  से  पढ़ने  के  बाद  मेरे  मन  में  कोई  संदेह  शेष  नहीं  है प्र ौर  इसी  कारण  कोई  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध

 में  हम  समिति  में  सहमत नहीं  हुए
 थे  ।

 माननीय  सदस्यों  के  मन  में  यदि  कोई  संदेह है
 तो  पर्याप्त  सावधानी

 के  लिये  उस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  जाए  ।

 धारा
 ७  के

 सम्बन्ध
 में  यह  बात  स्पष्ठ  है  कि

 geuIeg
 से  पहले  जेल  गये  हुए  व्यक्तियों

 पर

 लागू  नहीं  होगी ।  एक  मत  यह  है  कि
 नैतिक

 पतन  के  भ्रपराधों  तथा  ऐसे  weal  में  जिनमें

 चरित्र में  कोई  गिरावट  न  हो  विभेद  करना  कठिन है  ।  चरित्र  की  गिरावट  वास्तव में  है  क्या  ?  श्री

 चटर्जी  ने  समवाय  अधिनियम  की  धारा  २७४  तथा  ३८५  पढ़  कर  सुनाई  थीं  ।  परन्तु  इन  धारियों  का

 सम्बन्ध  समवायों  के  निदेशकों  से  हैं  ।  जहां तक  नकद  सदस्यों  का  सम्बन्ध  इनकी  उनसे  तुलना  नहीं

 की  जा  सकती हैं  ।  हमारा  यह  विश्वास  है  कि  हमारी  सभी  जेलें  एक  प्रकार से  हस्पताल  हैं  ।  वहां पर  मन

 का  उपचार  किया  जाता  है  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किसी  शझ्रपराधी की  छात

 को  नापने  के  लिये  पांच  वर्ष  की  safer  को  गज़  क्यों  माना  जाए
 ?

 क्या  वह  एक  वर्ष  में  भद्र  पुरुष  नहीं  बन

 सकता  है
 ?

 लोगों
 की

 नई  मानसिक  प्रवृत्ति
 को

 देखते  हुए  मेरे  विचार  में  यह  बात  निर्वाचकों पर  छोड़

 देनी  चाहिये कि  क्या  वह  अमर  व्यक्ति को  चुनना  चाहते हैं  या  सदोष  मानव  हत्या का  अ्रपराधी

 व्यक्ति  भी  ईमानदार  तथा  अच्छा  व्यक्ति  हो  सकता  हैं  ।  इसलिये  वर्धी के  सम्बन्ध  में  कोई  नियम  नहीं

 होना  चाहियें  दंड  पाने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  एक  इज्जतदार  मनुष्य  समझना  चाहिये  कौर  वह

 सभा  का  सदस्य  बनने  योग्य  होना  चाहिये |  दण्द  मात्र  से  ही  कोई  व्यक्ति  अच्छा  अथवा
 बुरा  नहीं

 हो  जाता है  ।

 जहां  तक  राजनीतिक  बन्दियों  का  sea  है  मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  राजनीतिक  बन्दियों  तथा

 राजनीतिक  बन्दियों  में  विभेद  अरब  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  राज्य के  विरुद्ध  कोई

 भी  एक  aoa है  ।  एक  धार्मिक  अपराध  भी  राजनीतिक  wares  हो  सकता है  ।  इसलिये

 या
 तो

 यह  नियम  ऐसा  ही  बना  रहने  देना  चाहिये  कि  सभी  चाहे  वे  कैसे भी  भ्रपराध  रैंक

 पांच  वर्ष  बाद  अपराध  का  सारा  धब्बा  दूर  हो  जाता  है  या
 फिर  कोई भी

 अवधि  न
 रखी  जाये

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  परिशोधन  संख्या  ८३  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  |

 श्रीमती  खोंगमेन  जिलें--रक्षित-प्रनुसचित  में  संशोधन  संख्या

 Cs
 प्रस्तुत  करना  चाहती  हूं

 ।

 sash  में  ।
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 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  हम  केवल  खंड
 ¥

 तथा  ५  पर  विचार  कर  रहे  माननीय  सदस्या के  संशोधन

 का  सम्बन्ध  इन  खंडों  से  नहीं  हे  इसलिये  में  माननीय  सदस्य  को  बाद  में  अ्रवसर  दंगा I

 जीवन  बीमा  निगम  विधेयक के  सम्बन्ध में  प्रवर fat  सी०  कार  नसीहत

 समिति के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  ८२  को  देखा  तो  उसमें  एक  नए  खंड  ३३क  की चर्चा  समिति

 ने  अपने  विचार  प्रकट  करते  हए  प्रतिवेदन  में  कहा है  कि  यह  उपबन्ध  लोक  प्रतिनिधित्व

 संशोधन )
 विधेयक  में  अ्रधिक  उपयुक्त  होगा  ।

 यह
 एक  सरकारी  संशोधन  था  इसलिये  इस  खंड  पर

 जोर  नहीं  दिया  गया  था  ।  wa  मैं इस  खंड  की  शोर  सरकार  का  ध्यान  आक्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य ने  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  किया है
 ?

 श्री  ato  mio  नसीहत  :  नहीं  ।  मुझे  अभी  इसका  ख्याल  पाया था  ।  में  सरकार

 का  इस  पर  ध्यान  दिलाना  चाहता हूं  ।

 fat  राने
 मेने  संशोधन  संख्या  €,  २२  तथा  २३ प्रस्तुत किये  हैं  ।

 महोदय  :  हम  खंड  ४  तथा  ४५  पर  विचार  कर  रहे  श्री  देशपांड े|

 श्री  ato  जी०  देशपांडे  :  मेरा  संशोधन  संख्या  xe  वैसा  ही  है  जेसा  श्री
 Fo  Fo  बसु

 ने
 संशोधन  संख्या  ८७

 प्रस्तुत  किया  इसमें  कहा  गया  है
 कि  खंड

 को
 निकाल

 दिया  जाये  |

 महोदय  :  मूल  अधिनियम  की  धारा  ७  का  खंड  ।

 श्री  वी०  जी०  देशपांडे
 :  मेरे  विद्वान  वकील  मित्रों  द्वारा  जो  प्रस्तुत  किये  जा  चुके  ह  उनक

 बाद  प्रब म
 ग्रोवर

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  परन्तु मैं  श्री  कामत  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  समान
 करना

 चाहता हूं  ।  लोक-सभा
 ने

 बहुत  देर  तक  सोच  विचार  करने  के  बाद  हमारे  समवाय  अधिनियम  म  एक

 ऐसी  ही  धारा  पारित  की  थी  ।  समवाय  १९४५६,  की  धारा  २६१  में  कहा  गया  है  कि  कुछ

 व्यक्तियों  को  निर्देशकों  के  रूप में  नियुक्त  नहीं  किया  जब  तक  कि  विशेष  संकल्प  द्वारा  भ्र न्य था

 में  हमने  कहा है

 Mbt
 प्रबन्धक  अभिकर्ता  का  कोई  भी न  fara  किया  जायें  ।  उपधारा  (१)

 दार  या  कर्मचारीਂ  ।  धारा  २  (३)  के  अ्रनुसार  इस  का  यह  है  कि  प्रबन्धक  अभिकर्ता  का  कोई

 भी  भागीदार  या  सम्बन्धी  समवाय  का  निदेशक  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 हमारा  श्रीनगर  यह  है  कि  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  जहां  मुख्य-सचिव  या  ज़िला  दण्डाधिकारी  की

 पत्नी  चुनाव  में
 खड़ी  होती हैं

 ग्रामीणों
 के  लिये  पति  तथा

 पत्नी
 में  विभेद  करना  बहुत  कठिन  हो  जात

 है  ।  यदि  उप-न्यायाधीश की  पत्नी  चुनाव  के  लिये  खड़ी  होती  है  तो  गांव  में  निर्धन  व्यक्ति  यह  महस

 करता है  कि  रानी  साहिबा  स्वयं  चुनाव लड़  रही  हैं  तो  उसके  विरुद्ध मत  देना  उस  व्यक्ति  के  लिये

 बहुत  कठिन  होगा  |

 मेंरा यह  सुझाव  हैं  कि
 समवाय  विधेयक

 में  जैसा  उपबन्ध  किया  गया  है  वैसा  ही  उपबन्ध  इस

 अधिनियम  में  भी  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :  पड
 ४

 तथा  उस  पर  ब्य  संशोधन  ५७  तथा  ५८  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 wet  कहना  चाहता  हुं
 ।

 यह  भुला  गया है  कि  शअ्रधिनियम  की  धारा  में  न  केवल  उन  व्यक्तियों

 की  श्रीलता  के  लिये  उपबन्ध  हैं
 जो  उम्मीदवार  के  रूप  में  चुनाव  में  खड़ा  होना  चाहते  हैं  परन्तु  इसमें

 निर्वाचित  सदस्यों  की  sea  के  सम्बन्ध  में  भी  उपबन्ध  है  ।  इसलिये यहां  हमें  समय  सीमा  की

 व्यवस्था  करनी  पड़ी  श्री
 वी०  जी०

 देशपांडे  जैसे  कुछ  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  किं  कोई  भी
 भी

 क्षण

 मूल ल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 समय-सीमा  नियत  नहीं की  जानी  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  सीमा  अवश्य होनी  afd  sa

 समय-सीमा  २ वर्ष है  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  को  किसी को  हत्या  बलात्कार  चोरी या

 प्राय  किसी  शभ्रपराध  में  २३  महीने  की  सज़ा  दी  जाती है  तो  वह  जेल  में  २३  महीने  रहेगा  परन्तु

 उसके  लिये  कोई  asada  नहीं  परन्तु  २४  महीने  की  सीमा  को  पार  करते  ही  वह  श्रनहूं हो

 जायेगा इसी  प्रकार  समय-सीमा  सम्बन्धी  कोई भी  अवधि  नियत  की  जा  सकती  है  ।  परतु
 जेल

 से

 छूटने  के  बाद  भी  उस  पर  श्रीलता  लागू  रखने में  कोई  तुक  नहीं है  ।  इसलिये  मेरा यह  निवेदन

 हैं  कि  समय-सीमा  तो  अ्रवस्य  नियत  करना  चाहिये  ।  खंड  का  वह  दूसरा  भाग  नहीं  रखा  जाना

 जिसके  द्वारा  पांच  वर्ष  ait  बोतने  पर  ही  वह  व्यक्ति  चुनाव के  योग्य  हो  सकता है  |

 केवल  चरित्र की  गिरावट  के  ATT  को  ही  सहजता  कारागार  बनाने के  सम्बन्ध  में  कुछ

 कहा  गया  मेरा यह  विचारों  कि  इस  से  भी  कुछ न  होगा  ।  मान  लीजिये  संसद्‌ के  किसी  वर्तमान

 सदस्य  को  किसी  अपराध  में  ५  वह  की  सजा  हो  जाती चाहे  उसके  का  सम्बन्ध  चरित्र

 की  गिरावट
 के

 किसी  मामले  से  न  परन्तु  संसद्‌ की
 सारी  कालावधि

 उसके  दण्ड
 भोगने

 के

 समय  उसे  संसद्‌  सदस्य  बनाये  रखना  चुनाव  क्षेत्र  के  लिये  उचित न  होगा  ।  इसलिये  मेरा  यह

 सुझाव  है ंकि  केवल  चरित्र  को
 गिरावट  से  सम्बन्धित  अपराध  के  प्रश्न  पर  ही  विचार  नहीं  किया

 जाना  बल्कि  एक  समय-सीमा  होनी  चाहिये  खंड  के  पिछले  भाग  को  निकाल  देना  चाहिये  ।

 इसलिये  मेरा  यह  सुझाव  हैँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  संशोधन  संख्या  ५७  स्वीकार  किया

 जाना  चाहिये
 ।

 मैं
 श्रपना  संशोधन  संख्या  ५७  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चुका  हुं

 ।
 अरब  मैं

 अपने  संशोधन

 संख्या ५७  को  भ्रौपचारिक  रूप से  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  टेक  चन्द  मैं  समझता हूं  कि  कई  कारणों से  धारा  ७  की

 शब्दावली  ठीक  नहीं  रखी गई  है  ।  मैं  उन  माननीय  मित्रों  से  सहमत  नही ंहूं  जो  यह  सोचते  हैं  कि

 नैतिक  दुराचार  के  कारण  किसी  व्यक्ति  को  सदस्य  रहने  या  निर्वाचित  किये  जाने  से  वंचित न

 उनके  तकों का  परीक्षण  विशिष्ट  उदाहरणों  के  प्रकाश  में  feat  जाना  चाहिये

 घारा  ७  से  हम
 ऐसे  व्यक्ति

 को
 सदस्य  कहलाने  का

 ICCORS  दे  रहे  हैं  जिसे

 या  भ्रष्टाचार  के  भ्रपराध पर  छः  महीने  या  एक  साल  के  लिये  दंड  दिया गया  हो  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  नैतिक  दुराचार  या  भ्रष्ट  व्यवहार  ही  एक  मात्र  मापदंड  होना  चाहिये  भ्र ौर  इसलिये

 यह  खंड  वहां  रहना  चाहिये  |

 न्  दूसरी  दो  वर्ष  की  सीमा  भी  उचित  मापदंड नहीं  है  ।  ऐसे  कई  हो  सकते

 जिनमें  नैतिक  दुराचार  का  प्रश्न
 न  होते हुए  दो  वर्ष  या  उससे  अधिक  के  लिये  दंड  दिया  जा  सकता है

 ।

 [  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  पीठासीन  हुए  |]

 भारतीय
 दंड  संहिता  की  धारा  ३०४क  के  welt  किसी  व्यक्ति

 को
 दो  साल

 का  दंड  मिले  उस अप  सदस्य  बनने के  भ्रधिकार  से  वंचित  कर  रहे  हैं  किन्तु  भ्रष्टाचार के

 में  साल  डेढ़  साल  का  दंड  मिलने
 पर  भी  श्राप  उसे  माननीय  मंत्री  या

 माननीय  सदस्य  कहलाने

 का अधिकार  देते  हैं  ।  we  मेरे  विचार से  नैतिक  दुराचार ही  एक  मात्र  मापदंड  होना  चाहिये  चाहे

 श्राप उसे  किन्हीं  उचित  शब्दों  में  नाम दें  ।

 राजनैतिक  अ्रपराधियों  के  बारें  में  भी  कुछ  कहा  गया  था  किन्तु  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं

 कि  पात्रता के  प्रयोजन  के  लिये  सभी  राजनैतिक  अपराध  माफ  कर  दिये  जायें  ।  राजनैतिक

 हानिरहित  नहीं  बल्कि  बहुत  खतरनाक  हो  सकते  हैं
 ।  अतः

 राजनैतिक  अपराधियों  के  नाम  से
 श्राप

 मूल . ५  ७ अ्रंग्रेजी  में  ।

 M  138



 ३६२२  तिनिधित्व  संशोधन  )  १६  LENE

 विधेयक

 टेक  चन्द  |

 श्रम  न  उत्पन्न करें  ।  फिर  श्राप  ऐसे  व्यक्ति को  भी  अधिकार  से  वंचित  कर  रहे ंहैं  जिसने  वैयक्तिक

 रक्षाधिकार का  अतिरेक किया  हो  ।  किन्तु  जिस  व्यक्ति ने  जाल  साजी  या  भ्रष्टाचार  किया हो

 यदि  उसे  दो  साल  से  अ्रधिक  की  सजा  म  दी  गई  तो  सांप  उसे  सदस्यਂ  कहने के  लिये

 तैयार है  मैं  धारा  Va  से  सहमत  नहीं  ह  श्र  चरित्र  तथा  सद्व्यवहार  ही  मान्यता  क  प्रयोजन

 के  लिये एक  मात्र  आधार  होना  चाहिये  |

 श्री  एन०  ato
 चटर्जी  तथा  मेरे  प्रो  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  के  नाम  में  संशोधन  संख्या  १४ रे

 का में  समान  करता हं  ।  केवल  डस  कारण  कि  उसी  धारा  के  अन्य  भागों  में  मिलती-जलती  भाषा

 का  प्रयोग  किया  गया  भ्रापको  वह  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये ।  यह  अत्यन्त  वांछनीय  हैं  कि  वह

 वहा  हो |

 श्री  पाटनकर
 :

 खंड
 ४

 के  सम्बन्ध में  संशोधन  संख्या  १४३  स्वीकार करने  में  मुझे  कोई
 आपत्ति

 नहीं  हमारा  wea  यह  है  कि  इस
 अधिनियम  के  पारित

 करने के  पूर्व  पश्चात्  निर्वाचन

 आयोग  को  सभी  उपयुक्त  मामलों में  sea  दूर  करने  की  शक्ति  होनी  चाहिये
 ।  इसलिये

 कोई  संभव  संदिग्धता  दूर  करने के  दृष्टिकोण  से  ही  यह  संशोधन  पेश  किया  गया  है
 |

 श्रागे  धारा
 ७  ख

 के  सम्बन्ध में  कई  झ्रापत्तियां  उठायी गई  पहली  झ्रापत्ति  यह हैं
 कि  दो

 aq के  दंडादेश के  श्राघार  पर  इसका  वर्गीकरण  किस  प्रकार  किया गया  हैं  ।  मैँ
 माननीय

 सदस्य
 को  बात  भली-भांति समझता  हुं  ।  किन्तु

 साधारणतया
 दो  वर्ष  की

 अवधि  इसलिये  दी  जाती

 है  कि  वे  सभी  हस्तक्षेप  भ्रंपराध  यदि  हमारे  लिये  यह  परिभाषा  देना  संभव  होता
 कि

 कौन

 से  अपराध  नैतिक  दुराचार  भ्र ौर  कौन  सम् रप राध  नैतिक  दुराचार  के  नही ंहैं  तो  यह
 विषय

 बहुत  सरल  हो  जाता  |  हमारा  कोई  मतभेद  नहीं है  सर्वोत्तम  हल  यह  है
 कि

 हम

 यहां  ऐसी  कोई  शब्दावली  रखने का  प्रयत्न न  करें  जिसकी  विभिन्न  समय  पर  विभिन्न  परिस्थितियों

 में  भिन्न-भिन्न  व्याख्या  की  जा  सके  ।  इसलिये यही  सब  से  अधिक  ठीक  समझा  गया  कि  हम  उसकी

 परिभाषा देने  का  प्रयत्न  न  क्योंकि  उसकी  परिभाषा  ठीक-ठीक  नहीं  दी  जा  सकती  ।  स्वाधीनता

 के  पुर्व॑  एक  ही  प्रकार  का नैतिक  दुराचार  उसकी  कल्पना  बदल  गई  शहरों २०  वर्ष  बाद

 वह  कुछ  ग्र ौर ही  बन  जायगी

 सर्वत्क्रिष्ट
 यह  होगा  कि

 किसी को  शक्ति  दे  दी  जाये ।  मैं  इसे  मानता  इस
 बात  का

 निश्चय  कि  मक  विशिष्ट  मामले में  वह  दंडित  शझ्रपराध  था  या  नहीं  शौर  यह  योग्यता  जारी

 रहनी  अथवा  ऐसे  व्यक्ति  को  सहायता  दी  जानी  उस  दृष्टिकोण  से  किया  जाना

 चाहिये माननीय  सदस्य  इस  बाद  से  सहमत  होंगे  कि  इस  बारे  में  कोई  ठोस  नियम  नहीं  हो  सकता  |

 यहां  पांच  वर्ष  या  उससे  कम  अवधि  जो  किलो  विशिष्ट  मामले  में  निर्वाचन  आयोग  निर्धारित  करे

 रखी  गई हैं
 |

 यहां  न्यायाधीश  को  क्यों  लाना  चाहते  निर्वाचन wa  .  विधान  के

 अधीन  एक
 स्वतन्त्र  प्राधिकार है  र  वह  किसी  भी  हद  तक  अ्रवधि  कम  कर  सकता है  |

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 मेरे  विचार

 से  इसका  निर्णय करने  के  लिये  सर्वोत्कृष्ट  अधिकारी  वही  प्राधिकार  है  जो

 संविधान
 के

 अ्रधीन  बनाया  गया है  और  यही  सर्वोत्तम  विनिश्चय  है  ।  यह  विधि  किसी एक  विशिष्ट

 अवधि  के  लिये
 नहीं  है  बल्कि

 यह  एक  प्रकार  की  संविधि  हैं  जिसके  अन्तर्गत  हमारे  निर्वाचनों  सम्बन्धी
 विधि

 का
 उल्लेख

 हैं
 ।

 मैं
 मानता  हूं  कि  कुछ  पेचीदा  मामले  हो  सकते  हैं  किन्तु  सबसे  ्  बात

 यह
 कि

 उसे  थोड़ा  अधिक  लचीला  बनाया  जाये  कौर  इसी  दृष्टिकोण से  धारा  9%  यहां  रखी

 गई  मेरे  विचार से  यही
 सर्वोत्कृष्ट

 erg

 tat  अंग्रेज़ों में  ।



 १६  YEAR  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  २६९२ रे

 विधेयक

 श्री  क०  शव  बस  :  उसमें  विशेष  लाभ  क्या हैं  ?

 pat  पाटनकर  :  नैतिक  दुराचार  की  परिभाषा  करना  इस  कारण  कटिन है
 जो  कुछ  लोगों

 की

 निगाह में  नैतिक  दुराचार  हो  सकता  है  वह  दूसरों
 को

 निगाह  में
 न  हो  ।  फिर  जो  राज

 नैतिक  दुराचार

 है  वह  कुछ  वर्षों  बाद  वैसा  यदि  किसी
 अन्य  अधिनियम

 में  ऐसा  उपबन्ध
 हो  तो  यह  अनावश्यक

 नहीं कि  यहां  भी  हम  उसे  लायें  ।  जहां तक  इस  अधिनियम  का  सम्बन्ध  समस्या
 का

 सर्वोत्कृष्ट

 हल  वही  है  जो  हमने  यहां  किया है  ।  यहां  हम  निर्वाचन  विधि  का
 विवेचन  कर  रहे  हैं  संविधान

 के  अ्रधीन  हमने  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकार  स्थापित  किया हैं  ।

 श्री  के०  के०  कठिनाई  यह  है  कि  जब  अपील  दायर
 की  जाती  उस  समय

 निर्वाचन

 आया  कोई  कौर  बाद  में  चलकर  शहरों कोई  हो

 श्री  पाटनकर
 :
 मेरे  माननीय  मित्र  जो

 वकील
 यह  भूल  जाते  हैं  कि  हम  न्यायालय से

 सम्बन्धित  विषयों  का  विवेचन  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 हमें
 संविधान

 के
 ATT  उच्चतम  प्राधिकार  के

 अनुसार
 अपने  निर्वाचनों

 की  शुद्धता  बनाये  रखनी  तथा  शेरगिल पर  श्रपील  इत्यादि

 के  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  मेरे  विचार से  यह  सब  उसी  उच्चतम  प्राधिकार  पर  छोड़  दिया

 चाहिये ।  जहां  तक  धारा  ७  ख  का  सम्बन्ध  वहू  बिलकूल  स्पष्ट |  I

 fait  के०  Fo  बस  :  क्या  प्रेट  ब्रिटेन  में  ऐसी  कोई  विधि  हैं ?

 पाटनकर  :  मेरा  सम्बन्ध  केवल  भारत  हमने  संविधान  कीरोन  एक  स्वतन्त्र

 निर्वाचन  शझ्रायोग  स्थापित  किया  ऐसे  विषय  हमें  उस  प्राधिकार  पर  ही  छोड़  देने  चाहिये

 अरर  इस  बात  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहियें  कि  दूसरे  देशों  में  क्या  होता

 fat  ढेर  चन्द  :  यदि  उपे  शक्ति  दी  जाये तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी

 पाटनकर :  शक्ति  दी  गई  है
 ।

 मान  लीजिये  एक  दंडित  व्यक्ति  निर्वाचन  के  लिये  खड़ा  होना

 चाहता  हैं
 ।  उसे  निर्वाचन  को  यह  निश्चय  ही  बताना  होगा कि  वह  निर्वाचन के  लिये  खड़ा

 होना  चाहता  है  प्रौढ़  इसलिये वह  पात्र  होना  चाहता  है  ।  यह  निर्वाचन  ara ही  बता  सकेगा  कि

 ४  साल  ३६४  दिन  geal  केवल एक  ही  दिन  बीतना  चाहिये i  धारा  ७  से  शक्ति

 दी  जाती है  उससे  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  होती  ia  ate  कठिनाई  नहीं  देखता ।

 श्री  दोष गिरि  (  )  :  अरब  दंड  प्रक्रिया  संहिता के  राजीव  कालापानी  हटा  दिया

 | गया हूं

 श्री  पाटनकर  :  मैं  संशोधन  संख्या  नहीं  जानता  |  भ्राजीवन  कालापानी  वहां  नहीं है  कौर

 वह  हटाया  जाना  चाहिये  ।  जब  मूल  विधि  बनायी  गई  तब  आजीवन  कालापानी  था  |  प्र  हमें

 वह  शब्द  निकाल  देना  है  |  यदि  कोई  संशोधन  पहले  नहीं  रखा  गया  तो  मैं  उसे  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 श्री  दोष गिरि राव  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 पीठ  पंक्ति ३०  के  पचा  यह  WA  रखा  जाय

 (aaa)  in  clause  (0),  the  words  ‘to  transportation  or’  shall  be  omitted.’

 [  खंड  में  ये  शब्द  कालापानी  स्रष्टा  निकाल  दिये  जायेंगे जायेंगे गें ।**

 श्री  पाटनकर
 :  मैं वहं

 संशोधन
 स्वीकार  करता  हुं  ।  wer  संशोधनों के  सम्बन्ध  संशोधन

 संख्या  oe oe के  अर
 ———- —— atafrrar

 मैं  उन्हें स्व  नहीं
 करता

 |
 उन  सभी

 संशोधनों  पर  सावधानी  से
 ए  कर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ३६२४  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  १६  PEXs

 विधेयक

 [  श्री  पाटनकर |

 विचार किया  है  शर  मैं  प्रत्येक का  निर्देश  कर  सकता  हूं
 ।

 प्रवर  समिति  ने  जो  कुछ  किया है  मैं  उसी

 पर  दूर  रहना  चाहता हूं  इनमे ंसे  अ्रधिकतर  संशोधन  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 पष्ठ  २,  पंक्ति  ३०  के  बाद  निम्न  जोड़ा  जाय

 *(88)  at  the  end  of  clause  (a)  the  following  words  shall  be  added:
 कै  9.0

 ‘or  the  Election  Commission  has  removed  the

 [  खण्ड  के  प्रीत  में  निम्न  शब्द  जोड़े  जायेंग े:

 maa  निर्वाचन  आयोजन ने  हट  दी  है  ||

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  €०  सतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  अन्य  सभी  संशोधन  ऊपर  के  स्वीकृत  संशोधन  से  हो  जाते  हूँ
 ।

 प्रदान  यह  हैं
 :

 पृष्ठ  २,  पंडित  ३०  के  पश्चात्  यह  अंश  रखा  जाय :

 *(888) in  clause  (b),  the  words  ‘to  transportation  or’  shall  be

 [
 iz)

 खण्ड  में  ये  शब्द  शप् रा जीवन  कालापानी  भ्रमणा  शब्द  हटा  दिये  जायेंगे 1”  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  सभा  की  झ  सें  ग्रसना  संशोधन  संख्या  ८३  वापस  लिया
 ।

 ग्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  AMA  संख्या  ८७,  ८८,  ८९  तथा  २०६  मतदान

 के  लिए  रखे  गये  तथा  श्रस्वीोक़ृत हुए

 श्िध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न

 यह  हैं

 खंड  ४  संशोधित रूप  विधेयक का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खण्ड ४,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 श्री
 ०  जी०  देशपांडे  :  अन्य  संशोधनों का  क्या  हुद  ?

 fag  महोदय  :
 मैंने

 उन्हें  अवरुद्ध ठहराया  हैं  ।

 खण्ड  ५,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड ७  ३  के  स्थान  पर  नये  भाग  का

 श्री  कामत  मैं  अ्रपने
 संशोधन  संख्या 6%,  ४६,  ४७,  ४८,  ४€

 तथा
 ५०  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 सबसे  पहले  में में  संशोधन  संख्या
 ४५

 को  लेता  यह  एक  छोटा  सा
 das  है  ।

 शायद

 इसके  प्रारूप कर्ता  ने  ग़लती  से  इसमें  केवल  मूल  अधिनियम  के  भाग  ३  का  ही  उल्लेख  किया है
 ।  हालांकि

 अगर आप साग के श्राप  ah  खंड  पढ़ेंगे  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  इसमें  भाग  ४  भी  श्री  गया  इस  प्रकार

 इस  विभाग में  art  जाकर  भाग  पांच  के  खंडों  का  निदा  जाता है  |  प्रो  फिर  उसके  बाद  भाग

 चार के  खंडों  का  कोई  निदेश  नहीं हूं  ।  अतः  विधेयक  का  खंड  ७  इस  प्रकार  होना  चाहिये

 अधिनियम  के  भाग  ३  व  ४  के  लिये  निम्नलिखित  भाग  रखें  जायें  यथा

 अब  मैं  संशोधन  संख्या  ४६,  ४७,  ४€  भर ५०
 को

 एक  साथ  नता  हं  ।  इनका  सम्बन्ध  चुनाव

 सम्बन्धी  अधिसूचना  से  मेरा  संशोधन  खंड
 ७

 की  धारा  १४  की  उपधारा
 (2)  के

 परन्तुक

 -  faa  अंग्रेजी  में  ।



 १६  PENG  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  २६२५४

 विधेयक

 के  बारे  में  है  ata  ही  एक  संशोधन  विधान  सभाश्रों  के  बारे में  है  ।  मैं इस  परन्तुक में  एक  कौर

 संशोधन  न्याय  शर्त  रखना  चाहता  इस  परन्तुक  में  यह  कहा  गया  है  कि  जब  तक
 किसी

 विधान-सभा  झ्रथवा  लोक-सभा  की  अवधि  की  समाप्ति में  छः  महीने  शेष न  रह  जायें  तब  तक

 अगल  चुनाव  सम्बन्धी  अ्रधिसुचना  नहीं  जारी को  जायेंगी  ्  पिछने  कुछ  दिनो ंसे  सरकार स

 पूछ  रहें  इं  कि  साफ़  साफ़  बताये  कि  वह  गूगल  चुनाव

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 हम  विरोधी  दल  के  सदस्य  के  नाते  इसे  जानने  के  लिये  विशेष  रूप  से  उत्सुक  हैं  ।  प्रधान  मंत्री

 ने भी  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  उत्सुकता  प्रकट की  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  थ  वर्ष  चुनाव

 करवाना  चाहते हैं  ।  परन्तु  पता  नहीं  कि  चुनाव  आयोग  ऐसा  करने  को  तैयार है  प्रथम  नहीं  ।  ये

 संशोधन  इसी  सम्बन्ध  हमें  पता  लगना  चाहिये कि  ard  निर्वाचन  की  क्या  योजना  हैं  ।

 भ्रनुच्छेंद  ८३ के  खंड  (२)  कतार  यह  उपबन्ध है  कि  अ्रगले  चुनाव  के  लिये  सभा  की

 अवधि  समाप्त  होने  के  ६  महीने  से  पहले  शर ४ महीने ४  महीने  के  अनन्तर  श्रधिमुचना नहीं  दी  जा  सकती है  ।

 अब  इस  लोक-सभा  की  अ्रवधि  १२  १९४५७ को  समाप्त  होगो  |  इसको  यह  तात्पर्य  है  कि  सरकार

 १२  REUSE  तक  इस  विषय में  कोई  सूचना  नहीं  निकाल  सकती  है  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  कि

 सरकार को  किसी  सभा  की  श्रवर्षि  की  समाप्ति  के  ६  महीने  पहले  तक  यह  सूचना  झवर्यमेव  किसी

 भी  समय  देने  का  अधिकार  होना  चाहिये ।  इससे  हम  सब  लोग  चुनाव  के  प्रोग्राम  को  पहले से

 ही  जानकर  उसके  लिये  भली  भांति  तैयारी  कर  सकतें  हैं  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 कर  लिया  जाये  १२  १९४५६  से  पहले  ही  यह  अधिसूचना  दे  दी  जाये  कि  झ्रागामी चुनाव

 कब  हो  रहे  हैं  ।

 मरा  दूसरा  संशोधन  संख्या ४८  इसमें  मनत  यह  कहा हैं  कि  देश  भर  में  सभी  निर्वाचन

 क्षेत्रों में  लोक-सभा  के  चुनाव  एक  साथ  ही  हों  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  ब्रिटेन  में  देश  भर  में  एक  ही  दिन

 चुनाव  होता  हैं  ।  वहां  पर  मतों की  गणना  मशीनों  द्वारा  होती  है  ।  प्रातःकाल  प्रिया  दिनभर  मतदान

 होता हैं  और  रात  को  अथवा  भ्रमित से  प्रतीक  दूसरे
 प्रात:काल

 तक
 उसका  परिणाम  घोषित

 कर  दिया  जाता है  ?  हमारे  यहां  पिछली  वार  भिन्न-भिन्न  राज्यो ंमें  भिन्न  समयों  पर  चुनाव  हुए ।

 इससे  अधिकारी
 लोग  साधनों  का  पुरा-पुरा  लाभ  उठा

 सकते  जेसे  कुछ  प्रभावशाली  मंत्री

 सरकारी  कारों  विमानों  तथा  परिवहन  के  अरन्य  साधनों  प्राणी  का  उपयोग  करके  प्रत्येक  राज्य  में

 जाकर  अपनी  पार्टी  के  सदस्यों  के  लिये  प्रचार  कर  सकते हैं  ।  यह  सुविधायें  विरोधी दल  के  सदस्यों

 को  उपलब्ध  नहीं  हो  सकती  हैं
 ।

 मेरा  यह  निवेदन  है
 कि

 देश  भर
 में  लोक-सभा  के  लियें एक  सांथ

 एक  थोड़े  से  निश्चित  समय  में  ही  चुनाव  होने  चाहियें  यह  wale  एक  सप्ताह  wear  दस  दिन
 की

 रखी  जा  सकती  है  ।  इस  तरीके  से  जब  मंत्री  आदि  भ्रपने-ग्रपने  निर्वाचन  क्षेत्र में  ०५  चनावों  के  लिये

 व्यस्त  होंग ेतो  उसी  समय  वे  दूसर  क्षेत्रों  में  जाकर  अपने  भ्रभ्यथियां  के  लिये  प्रचार नहीं  कर  सकेंगे |

 इससे  सब  पार्टियों  के  सामने  एक  समान  कठिनाइयां  रहेंगी  ।  यदि  सरकार  निष्पक्ष  तथा  न्याय

 पूर्ण  चुनाव  करवाना  चाहती  हैं  तो  उसे  सम्पूर्ण  देश  में  एक  साथ  ही  एक  सप्ताह  के  wera

 चुनाव  करवाने  चाहिये ं|

 महोदय  :  ये  सभी  संशोधन सभा  के  सामने हैं  |

 श्री  झ्र  Fo  बसु
 :  न

 Bet  मि

 थो

 कपा  को  दर

 शाव  ए

 TI  है  से  सा ग़ारत रूप से  उनके
 संशोधनों

 का
 समर्थन

 क करता  हुं  ।  उन्होंने  जो  यह  कहा  हैं  कि  car  भर  में  एक  साथ  ही  लगभग

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 के०  के०  बसु

 सात  न्रथवा  दस  दिन  में  सामान्य  चुनाव  हो  जाने  चाहियें  में  इस  विचार  की  सराहना  करता हुं  ।  मेरे
 विचार

 में  उनका  यह  सुझाव  नरवर  मान  लिया  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  हमने  एक  बार  निर्वाचन  से  इस

 सम्बन्ध
 में  बातचीत

 की  थी
 किन्तु  उन्होंने  कोई

 भी
 ग्रा इवा सन  नहों  दिया  ।  हां  उन्होंने  इतना

 क

 था  कि  यदि  ना[वशयूट  तथा  योग्य  कर्मचारी मिल  सके  तो  वह  लगभग  १५  दिन  heat  देश  भर  में  निर्वाचन

 करवा  सकेंगे
 |

 किन्तु  यद्यापि  इस  बार  हमारे  पास  अनुभवों  कर्मचारी  हैं  तथापि  हमें  वस्तु  परिस्थितियों का

 सामना  करना  पड़ेगा  ।  हमारे  यहां  कई  बार  दो  राज्यों  की  पार्टियों  का  परस्पर  समझौता  होता  है  ।  वे  एक

 दूसरे  को  सहायता करते  हूं
 ।

 फिर
 एक

 राज्य  के  चुनाव  के  परिणामों  का  दूसरे  राज्य  पर  भी  प्रभाव  पड़ता
 हू  ।

 हमारे  यहां
 एक

 अभ्यर्थी  को  सीधे  मुकाबले  में  १८,०००  वोटों  से  हार  हुई  |  वह  वहां  के  मंत्रिमण्डल में

 सरा  स्थान  रखता  था
 |

 किन्तु  फिर
 भी

 उसके  चुनाव का  परिणाम  १५  दिन  बाद  घोषित  किया  गया
 ।

 स्योंकिं इससे भ्रन्य इससे  भ्रमण  राज्यों  के  चुनाव  पर  प्रभाव  पड़ने  का  भय  था  ।  खैर  जब  यदि  माननीय  मंत्री  यह

 meat
 दे  सक  कि  वह  निवास  झरा  क्त  को  मनाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करेंगे  तो  बहुत  हो  बरच्छा

 होगा
 |

 भारत  में  लगभग  एक  हो  aay  पर  चुनाव  होने  चाहियें  ।

 अरब  में  श्रघिसूचना के  प्रदान  को  लेता  हुं  ।  यह  अधिसूचना  सभा  की  अवधि के  समाप्त  होने  से

 किस
 चार  पूर्व  जारी  कर  दी  जानी  चाहिये  ।  यह  अधिसूचना  राष्ट्रपति  Away  राज्य

 पालों  द्वारा  जारी  को  जानी  चाहिये  क्योंकि  we  राज प्रमख  तो  समाप्त हो  रहे  हम  सबको  इसको

 पड़ी  चिन्ता  हो  रही  हैं  ।  श्री  ने  सम्बन्ध में  ठीक  ही  जोर  दिया  ह  ।  क्योंकि  नार्मानिदद्यन
 तथा

 पत्रों  की  छानबीन  इरादी  में  लगभग  Cosy  दिन  लंग  च जाते ह  |  हमें  प्रचार  करने  के  लिये  बहुत  कम

 समय  मिलता  ह  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  हैं  इस  सम्बन्ध  में  निर्वाचन  area  को  कुछ  कठिनाइयां  हो  रही

 हैं  ।  हम  नहीं  जानते  कि  उन्हें  क्या  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  ।  सरकार को  तो  उनसे  कुछ  सूचना भी  मिल

 सकती  हैं  किन्तु  हमें  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  उनसे  कोई  सूचना  प्राप्त  करना  असम्भव-सा  ।

 हमारे  देश  में  भौगोलिक तथा  स्थानवत्त सम्बन्धी  कई  कठिनाइयां  हैं  ।  हमारे  पास  परिवहन के

 अधिक  साधन  भी  नहीं  फिर  अधिकांश  मतदाता  अप्रशिक्षित  हैं  ।
 हम  समाचारपत्रों  द्वारा  भी  उन  तक  नहीं

 पहुंच  सकते  हूं
 और  न

 हो  रेडियो  द्वारा
 |

 रेडियो  का  प्रयोग  तो  कंवल  सत्तारूढ़  दल
 ही

 कर
 सकता

 है
 ।

 इस  हालत  में  हम  केवल  गांवों  में  जाकर  उन्हें
 5
 व्यक्तिगत  रूप  से  हो  मिल  सकते  हैं  |  हमें  उन  तक  पहुंचने

 के  लिये कम  से  कम  तीन-चार  महीने  saree  दिये  जाने  चाहियें  |  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महान  को  स्पष्ट

 रूप  से  एक  श्रवण  निश्चित  कर  देनी  चाहिये  अथवा  कम  से  कम  ऐसी  प्रविधि  निश्चित करने  का  भ्राइवासन

 देना  चाहियें  जिससे  पहले  राष्ट्रपति  तथा  राज्यपाल  को  निर्वाचन  सम्बन्धी  प्र धि सूचना  प्रवीण  जारी  कर

 देनी  चाहिये  ।

 tat  मैं  रखने  भाषण  में
 एक

 शुद्धि  करना  चाहता  हू
 ।  मैंने  अपने  भाषण  में

 १९५६  कहा  है  |  वहां पर  समझा  जाना  चाहिये |

 भी  एम०.एल०  अग्रवाल
 :  में  अपने  संशोधन  संख्या  ५,६  तथा  ८  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 fat  कृष्ण  चन्द्र  (  जिला  मथुरा--पश्चिम  मैं  संशोधन  संख्या  CY  व  €३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 विधेयक  की  धारा
 १४

 में  कहा  गया  हैं  कि  पहली  लोक-सभा  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  विघटन

 होमे  पर  नई  लोक-सभा
 के  लिये  चुनाव  किया  जायेगा  ।  मैं  इसमें  संशोधन  चाहता  चाहता हुं  ।  मैं

 चाहता हूं  कि
 विघटन

 के
 स्थान  विघटन से  ि  कर  दिया  जाये  ।

 क्योंकि  झगर  हम  अगले  वर्ष

 मार्च  में  निर्वाचन  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  लोक-सभा  को  अक्तूबर  नवम्बर  में  करना

 पड़ेगा  क्योंकि  उसके  विघटन  के  पहले  हम  नया  चुनाव  नहीं  कर  सकते  किन्तु  शभ्रक्तूबर  में  ऐसा

 करना
 कठिन

 होगा  |
 उस  समय  अभी  नये  राज्य  भी  नहीं  बन  उस  हालत  में  नये  राज्य

 मूल  अ्रंप्रेजी में
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 बनने  से  पहले  ही  लोक-सभा  तथा  विधान  सभाओं  को  विघटित कर  देना  पड़ेगा  ।  मैं  यह  संशोधन

 रखता हूं  ।

 थ
 to  भ्र ग्र वाल  aa  ArH  द्वारा  रखे  गये  संशोधन उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एम०  श्री  कृष्ण

 भी
 सभा  के  सामने  हैं  ।

 श्री  इस  खंड के
 सम्बन्ध

 कौर  विशेषकर  पृष्ठ  २  पर
 की  धारा  १४  के  बारे

 में  हमारे

 मित्र  श्री  कामत  ने  कुछ  सुझाव  रखे  हैं
 ।

 मैं  इस  विषय  पर  किसी  विशेष
 व्यक्ति

 तथा  वर्ग  अथवा

 किन्हीं  विशेष  हितों  की  दृष्टि से  विचार  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  अपितु  मैं  यह  दर्शाना  चाहता  हूं
 कि

 वर्तमान

 स्थिति में  हम  राज  जो  कुछ  कर  रहें  हैं  क्या  वह  ठीक  हैं  ।  हमें  उनके  द्वारा  व्यय  किये जा  रहे

 धन  अ्रथवा  सरकारी  मशीनरी  wife se  बार  में  इस  प्रकार से  नहीं  विचार  करना  चाहिये  कि  हम

 सीधे  माग
 को

 भूल  जायें
 ae

 संवैधानिक  ढंग  से  बन्द  कर  मैं  यहां  पर  wad  मित्रों  के
 साथ

 सरकारी  मशीनरी  अथवा
 व्यक्तियों

 के  सम्बन्ध  में  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता हूं
 ।  मंत्रियों

 के

 विषय में  मेरे  मित्र  श्री के०  Ho  बसु  नें  प्रभी-प्रभी कहा  है  कि  उन्होंने  wat  राज्य  में  कई  मंत्रियों  को

 हराया हैं  ।  इससे  प्रगट  होता  है ंकि  उन्हें  हराना  इतना  कठिन  नहीं  है  कि  कुछ  लोग  सोच

 रहे  हैं  ।

 इन  सब  बाह्म  बातों  को  छोड़  HCA  अरब उन उन  उपबन्धों  का  यथा तथ्य  विवेचन  करना

 चाहता  हूं
 ।

 इस  धारा  में  यह  लिखा  है  कि  वर्तमान  लोक-सभा  की  प्रविधि
 की

 समाप्ति  पर
 अथवा  इसके

 विघटनਂ  पर  नई  लोक-सभा बनाने  के  लिये एक  चुनाव  होगा  ।  इस  सम्बन्ध में  हमारे  संविधान  में

 अनुच्छेद  ८३  का  एक  खंड  (२)  हैं  ।  उसमें  लिखा  है  कि  यदि  पहले  ही  विघटित  न  कर  दी

 जाये वह  पांच  तक  चालू  रहेगी  |  यह  सभा  तक  जारी  रहेगी
 ।

 भ्र ौर  यदि

 यह  उस  wale  पहले  विघटित  हो  जाती है  तो  seme  भी  जल्दी  हो  जायेंग े।

 अब  विधेयक  की  इस  धारा  का  यह  तात्पयं  है  कि  या  तो  हम  इस  सभा  की  प्रवृति  की  समाप्ति  पर  सामान्य

 चुनाव  होगा  या  भ्रमर  यह  जल्दी  विघटित  हो  जाती  हैं  तो  इसके  विघटन  पर  नई  लोक-सभा  का  चुनाव

 होगा  ।  इसमें  कुछ  भी  ग़लत  नहीं  है  ।  कौर  यह  धारा  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।

 इसके  बाद  मैं  धारा  १४  के  खंड  २)  को  लेता हूं  ।  इसमें यह  लिखा  हैं
 कि  इस  उद्देश्य  के

 लिये

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  एक  अथवा  अधिक  अधिसूचनाओं  द्वारा  जो  कि  उन  तिथियों

 पर  जारी  किये  जायेंगे  जिनकी  कि  निर्वाचन  च्  सिफारिश  सभी  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों

 की  इस  विधेयक  के  उपबन्धों तथा  इसके  अन्तर्गत बनाये  aa  नियमों
 कौर  भ्रादेशों के  श्रतुसार  सदस्यों

 के  चुनाव के  लिये  लाहुत  करेगा  |  हमें यहं  ध्यान  देना  चाहिये  कि
 केवल  राष्ट्रपति  ही  ऐसी

 अधिसूचना  जारी  लेकिन  किसकी  सलाह  पर
 ?

 निर्वाचन  आयुक्त
 की

 ।
 संवैधानिक  रूप  से

 हम  यह  कह  सकते  हैं  कुछ  लोग  इसे  भ्र प्रत्यक्ष  रूप से  कहते  हों--कि  राष्ट्रपति  को  ही  यह

 सूचना  जारी
 करनी  है  कौर वह  उसे  निर्वाचन  आयुक्त  की  सलाह  से  ही  जारी  करेगा

 |
 हमें  हमेशा  यह

 ध्यान  रखना  चाहिये कि  राष्ट्रपति  कौर  निर्वाचन  भ्रायुक्त  इस  मामले  में  संविधान  के  च्  ही
 yawn

 wag  ०६१ १५,  |  यदि हम  सभी  प्रकार  की  पूवघारणाओओं  को  एक  तरफ़  रख  कर  देखेंगे  हमें  इस

 धारा में  कुछ भी  गलत  नहीं  दिखाई  देंगी

 इसके  बाद  इसका  परन्तुक  प्राता  है  ।  उसमें  यहं  लिखा  है  कि  जहां  पर  कोई  चुनाव  वर्तमान

 सभा के  विघटन  पर  नहीं  होता  है  वहां  पर  क्या  होगा  ?  उस  दिशा  में  इस  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि

 ऐसी  दशा
 में  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ८  ३

 खंड  (2)  के  भ्रनुसार  जब
 तंक  लोक-सभा  की  अवधि  के  समाप्त

 मूल ८५  प्रेमी  में  ।
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 [  श्री  पाटनकर ]

 होने  में  ६  महीने न  रह  जायें उससे  पहले  कोई  भी  ऐसी  अधिसूचना नहीं  जारी  की  जायेगी  ।  इसका

 उद्देश्य  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  जहां पर  कोई  चुनाव  वर्तमान  लोक-सभा  के  विघटन पर  नहीं  किया  गया

 होगा ।  वहां  पर  जब  तक
 वर्तमान  लोक-सभा

 की
 अ्रवधि  की  समाप्ति  में  ६  महीने  नहीं  रह  जायेंगे

 नये  चुनावों  के  लिये  कोई  अधिसूचना  नहीं  जारी  की  जायेगी  ।  यदि  सभा  का  पहले  विघटन  नहीं

 होता है  तो  उस  दिशा में  जब  तक  वर्तमान  सभा  की  अवधि  समाप्त  होने में  ६  महीने  नहीं  रह  जाते  हैं

 तब
 तक

 कोई  निर्वाचन  नहीं  हो  सकता  है  ।  यदि  हम  शान्ति पू वंक  विचार  करें  तो  हमें  इसमें  भी  कुछ

 खराबी
 नहीं  दिखाई  देगी  ।  हम  निर्वाचन  आयुक्त  को  ८  महीने  पहले  से  ही  चुनाव  के

 लिये

 सूचना  जारी  करने  के  लिये  नहीं  कह  सकते  किन्तु  यदि  सभा  का  विघटन  हो  जाता  है  तो  एक

 दूसरी  बात  है
 ।

 हमें  यह  डर  है  कि  यदि हम  शारवती  की  समाप्ति  से  पहले  यथा
 ८  महीने पहले  ही

 अधिसूचना जारी  करने  के  लिये  कहेंगे  तब  लोग  यह  कहेंगे  कि  सरकार  अपनी  स्थिति  का  लाभ  उठाना

 चाहती है  पौर  वह  भ्र पने  पदों  के  प्रभाव  से  अधिक देर  तक  geal  सत्ता  बनाये  रखना  चाहती है  |

 अतः
 यह  बात  ठीक

 नहीं  तब
 प्रइन  उठता  है  कि

 हम  कौन-सा समय  रखें  ?

 इस  उपबन्ध
 में

 यह  कहा  गया  है  कि  चुनाव  करा  सकते  हैं  परन्तु  छः  मास  से  पहले  नहीं
 |

 यह  दीघंतम  अवधि  है  तथा  यह  उससे  पहले  नहीं  होने  चाहिये  ।  wee  कि  ये  मास

 की  उस  अवधि  में  कभी भी  किये जा  सकतें  हैं  ।  यह  सत्य  है  |

 केवल  यही  प्रश्न  उत्पन्न  होता है  कि  maar  किस  बात  की  है  ?  आशंका  यही  है  कि

 ये  इस  प्रकार न  किये  जायें कि  वह  एक  साथ  न  हों  तथा  विशेष  व्यक्ति  को  अपना  प्रचार  करने  का

 तथा  समर्थन  प्राप्त  करने  कौर  चुनाव  के  लिये  उचित  कार्य  करने  का  कम  मिले  ।  परन्तु  हमें  यह

 भूल  जाना  चाहिये
 कि  सरकार

 इन  मामलों में  कुछ  कर  सकती है
 ।

 सरकार  इन  मामलों  में  कुछ  नहीं

 कर  सकती  है  ।
 केवल  राष्ट्रपति  श्रधिसूचना  जारी  करता  है  तथा  इसके  अतिरिक्त  निर्वाचन  wart

 स्वतन्त्र संस्था  है  ।  क्या  यह  कहना  चाहते हैं  कि.इसका  विश्वास  न  किया  जाये ?

 श्री  कामत  :  राष्ट्रपति  ५  परामर्श  से  करते  हैं  ।

 fat  पाटनकर
 :

 संभव  हैं  राष्ट्रपति राज्य  के  प्रधान  हैं  ।  परन्तु  में  राष्ट्रपति  के  सम्बन्ध  में  विवाद

 नहीं  करना  चाहता हूं  ।  वह  राज्य  के  प्रधान  हैं  तथा  संभव हैं  उनका  मार्गदर्शन  एक  दल  करता  हो

 परन्तु  मान  लीजिये  कि  राष्ट्रपति  वहीं  रहता  हैं  तथा  दूसरा  दल  सत्तारूढ़  होता है  |  तब  क्या  होगा ?

 इसलिये  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  उपबन्ध का  स्वरूप  देखने से  मुझे  प्रतीत  होता  हैं  कि  यह  उपबन्ध

 केवल  इस  उद्देश्य  से  रखा  गया था  कि  यदि यह
 समस्या

 नहीं  सुलझती हो  जिस  तिथि  को

 अवधि  समाप्त  होती  हो  उस
 तिथि

 से  मास  पूर्व  से  अधिक  पहले  नहीं  होने  चाहिये
 ।

 मेरे  विचार
 से

 यह  उचित  है  |

 श्री  कासत
 :

 श्रघिसूचना  के  सम्बन्ध  में  श्राप  क्या  कहते  हैं  ?

 पाटनकर
 :

 मान  लीजिये  यह  मई  में  है  तब  यह  मास  से  पहले  नहीं  हो  सकती  है  ।  यही

 ate
 |  मेरा  विचार है

 कि  इस  धारा
 के  शब्द  ठीक  हैँ  तथा  इस  पर  विचार  किया  गया

 है  ।  यह  ठीक  है
 कि

 एक  व्यक्ति  कई  प्रकार
 की

 शंका  कर  सकता  है  परन्तु  मेरी  माननीय  सदस्यों  से  कपिल

 है  कि  इस
 आधार

 पर  विचार  करने  इन  संशोधनों  में  कोई  अ्रौचित्य  नहीं है  ।

 एक  साथ निर्वाचन कराने  के  सम्बन्ध में  भी  एक  wet  जैसा कि  बताया  जा  चुका  है  कि

 निर्वाचन  आयोग
 ने  भी  यही  कहा है  कि  निर्वाचन  यथासंभव  एक  सांथ  होने  चाहिये  जिसका  यह  wet

 नहीं है  कि  उसी  दिन  at  किन्तु  हम  यह  नहीं  चाहते  एक  निर्वाचन  ita  तथा  दूसरा
 निर्वाचन

 tam  wast  में  ।
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 दूसरे  स्थान  पर  छः  मास  के  हो  ।  ऐसा  विचार  नहीं है  ।  कुछ  कठिनाइयां  हो  सकती  जिन

 पर  निर्वाचन  sar  को  विचार  करना  पड़ेगा  ।  हमें इस  तथ्य  पर  विचार  अवश्य  करना  चाहिये

 कि  राष्ट्रपति की  श्रथिसूचना  पर
 निर्वाचन  आयोग  सामान्यरुप

 से
 कार्य  सामान्य

 रूप
 से  नहीं  ।

 मेरा  माननीय  सदस्यों
 के

 केवल  यही  अन्तिम  सुझाव  तथा  प्रार्थना
 हैं

 ।

 श्री  क्‌०  कण  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया हैं
 ?  यह  सरकार  द्वारा  कर्मचारियों

 के
 दिये  जाने  पर  झ्राधारित  है  ।  यदि  सरकार  कुछ  दिनों में  निर्वाचन  कराना  चाहती है  तो

 निर्वाचन

 आयो  ऐसा  कर  सकता  है  |

 श्री  पाटनकर :  मेरे  विचार  से  निर्वाचन  झ्रायोग  से  ऐसा  करने  को  कहने  में  कोई  ध्रौचित्य  नहीं

 है
 ।

 सरकार  निर्वाचन  आयोग  के  कार्य  संचालन  में  बाधा  नहीं  बनना  चाहती  |  हम  ऐसा  करना

 नहीं  चाहते
 ।

 श्री  कामत  :  मतदान  तथा  गणना  साथ  ही  साथ  हो  सकती  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  राष्ट्रपति  की  अधिसूचना  के  पश्चात्‌  क्या  वर्तमान  विधान  सभायें

 रहेगी
 ?

 taut  पाटनकर
 :

 यह
 सभी  मामले

 इस  विधेयक  क्षेत्र  से  बाहर  के  हैं  ।  मेरे  ऊपर  केवल  विधि  का

 भार है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  अब  समस्त  संशोधन

 मतदान
 के

 लिये  रखता  हूं  ।

 श्री  कामत  :  संशोधन  संख्या  ४५  मूल  शभ्रधिनियम  के
 भाग  ३  के

 सम्बन्ध  मे ंहै
 ।

 मेरा  विचार  है

 कि  इसमें  कुछ  गलती है  ।

 श्री  पाटनकर :  यह  भाग  ३  से  सम्बन्धित है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  VU,  WE,  WE,  ४७,  Xo,  €  ३,

 &€५,  ५,  ६,  ७,  तथा  ८
 मतदान  के  लिये  ca  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  wet  यह  है  कि  :
 [yo

 as  ७  विधेयक  का  रंग  1.0

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  ।

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 २,  २,  ६  तथा  ८  से
 ४०

 तक

 महोदय :  इन
 समस्त  खण्डों पर  संशोधन  समेत  चर्चा  होंगी ।  इसके  लिये  डेढ़  घंटा

 सदस्यों  ढारा
 निम्नलिखित

 संशोधनों
 को

 प्रस्तुत
 किये  जाने

 की  सूचना  दी
 गई  है

 ।
 ene

 खण्ड  सख्या
 संशोधनों  को  संख्या  «४

 दे  ४  १

 तक  ER,  BR,  १४२

 &  Eq,  ५१

 20  &9

 इक  €,  &s,  १५०,  42.0

 मूल  अग्रणी  में  |
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 खण्ड
 संख्या

 re

 श्रे  ६९२,  १०  (१  जेसा ही  ,  ६९,  १०१,  १  ३

 १००

 १५  ६३,  ११,  १०२  (११  जैसा  ही  208,

 १०५  (१२  जैसा  ही  20%  (३६  जैसा

 ही  १०७  (१३  जैसा ही  १२,  १३;

 208.0  48,  Ruy,  ३४,  ३६,  ३७,

 १०८,  (३७  जैसा  ही

 १६  १०९,  ११०,  १११,  22,  g3

 १७  १४,  ११५  (१४  जैसा  ही  4,  रे८

 (ey  जैसा  ही  ११४  (ey  जैसा  ही

 2%,

 Qc  १६,  १७,  BE,  ११७,  8x8,  १२१,  १२३,

 १२४,  4%,  R49,  १२२,  ११८  (१६  जैसा

 ही  १२०  (१७  जैसा ही  है  )

 इक  ्

 12k  Ry,  Yo,  ee

 २१  १२६,  १२७,  १८५,

 २६  RRs

 २७  प्

 RR  २,  २२,  १८६

 २३

 खण्ड  र

 श्री  कामत  :  मैं  संशोधन  संख्या  ४१  का  प्रस्ताव  करता हूं  |

 नवीन  खण्ड  ३क

 श्री  कामत  :
 मैं  संशोधन  संख्या  ४२,  तथा  ३४३  को  प्रस्ताव  करता हुं  ।

 श्रीमती  खोंगमेन
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  का
 प्रस्ताव  करती  हूं ।

 खण्ड €

 fat  न  के०
 मैं  संशोधन  संख्या  €६  तथा ५१  का  प्रस्ताव  करता हुं

 खण्ड  १०

 fat  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  संशोधन  संख्या  €७  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 नवीन  खण्ड  १०क

 श्री  राने
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  ea  के  बाद  निम्न  भ्रंश  रखा  जाय
 :

 “10  A.  Amendment  of  Section  25.  In  section  25  of  the  Principal  Act  after

 the  words  ‘Polling  the  words  or  ‘groups  of  voters’  shall  be

 [“20  धारा  २४५  का  मूल  अघिनियम  की  धारा  २५  मतदान  क्षेत्रों  शब्दों  के

 जाया  |
 ee  Pe)

 च्  मतदाताश्रों के  समूहਂ  शब्द

 अंग्रेजी  में  ।



 १६  Pug  लोक  प्रतिनिधित्व  (  द्वितीय  संशोधन  २६३१

 विधेयक

 श्री  कामत  :  मैं  संशोधन  संख्या  a,  १५०  तथा  X48  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 खण्ड  ११

 श्री  कामत  :  में  संशोधन  संख्या  ५२  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 खण्ड  १३

 शी  ato  जी०  देशपांडे  :  मैं  संशोधन  संख्या  ६२  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :
 मैं  संशोधन  संख्या १  का  प्रस्ताव  करता हूं

 tft  डाभी  मेरा  संशोधन  १०  संख्या १  जैसा  ही  है  ।

 श्री  Fo  कठ
 बसु

 :
 मैं  संशोधन  संख्या  CL  तथा  १०१  का  प्रस्ताव  करता

 श्री  कामत
 :
 मैं

 संशोधन  संख्या  ५३,  तथा  १०० का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 खण्ड  १५

 श्री  ato  जी०  देशपांडे  :
 मैं

 संशोधन  संख्या  ६३,  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 मैं

 संशोधन  संख्या  १०२,  Rok,  Lok,  १०७,  १०८  का  प्रस्ताव

 करता

 श्री  sco  डी०  मिश्र  :
 मैं

 संशोधन  संख्या  १०३  का
 प्रस्ताव करता  हूं

 |

 श्री  एस०  एल०  अग्रवाल
 :

 मेरे  संशोधन  संख्या  ११,  १२,  तथा  १३,  :
 संख्या  १०२,  Poy

 तथा  १०७  जसे ही  हैं  जो  कि  श्री  मोरे  ने  प्रस्तुत  किये हैं

 श्री  कठ  के०  बसु  :  में  संशोधन  संख्या  १०४ का  प्रस्ताव  करता  हूं  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 में  संशोधन  संख्या  2¥3.7aT  UY BT WAT का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 श्री  रघुवीर  सहाय  एटा--+उत्तर-पुर्वे  व  जिला  बदायूं--पुर्व  )
 :  मैं  संशोधन  संख्या  ३४

 का  प्रस्ताव  करता हूं  तथा  मेरे  संशोधन  संख्या  2X,  ..३६  तथा  ३७,  संख्या  १०५,  १०६  तथा  १०८

 जैसे  ही  है  ।

 खण्ड  १६

 fat  कृ०  के०  बसु  मैं  संशोधन
 संख्या  208,  ११०,  १११,  ११२

 तथा
 ११३

 का  प्रस्ताव

 करता हूं  ।

 खण्ड  १७

 एस०  एस०  मोरे  म  संशोधन  संख्या  ११४  तथा  ११४  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 tail  एम०  एल०  अग्रवाल :  मेर  संशोधन  संख्या  १४  तथा  १५  संख्या  ११४  तथा  ११५

 जैसेही  हैं  जोकि  श्री  मोरे  ने  प्रस्तुत  किये हैं

 fort  रघुवीर  सहाय :
 मेरा

 संशोधन  संख्या  ३८  संख्या  ११४  जैसा  ही  है  ।

 पानी  कृष्ण  चन्द्र
 :

 में  संशोधन  संख्या  ११६  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 खण्ड  १८

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  संशोधन  संख्या  ११८  तथा  १२०  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 fat  एम०  एल०  श्रग्रवाल : मेरे संदयोधन संख्या मेरे  संशोधन  संख्या  १६  तथा  १७  संख्या  ११८  तथा  १२०

 जैसे ही  हैं  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  रघुवीर सहाय  :  मैं  संशोधन  संख्या  ३४  का  प्रस्ताव करता  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मैँ  1२  हसन  संख्या  ११७,  है  ह  NS)
 9904

 १२१,  १२३  तथा  १२४  का  श्रस्ताव

 करता हूं  ।

 श्री  एस०  ato  एल०  नसीम  :  मैं  संशोधन  संख्या  १५६  तथा  १५७  का  प्रस्ताव

 करता  हूं  |

 श्री  के०  बसु  :
 मैं

 संशोधन  संख्या  १२२  का  प्रस्ताव  करता  हूं  |

 नवीन  खण्ड  १८

 श्री  alo  जो०  देशपांडे  :  मैं  संशोधन  संख्या  ६४  का  प्रस्ताव  करता हूं
 ।

 १८

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 में  संशोधन  संख्या  १२५  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 श्री  रघुबीर सहाय  :  मैं  संशोधन  संख्या  Wo
 का  प्रस्ताव करता  हूँ  ।

 श्री  कृष्ण
 चन्द्र  :

 मैं  संशोधन  संख्या  १५८  का  प्रस्ताव  करता

 खण्ड  २१

 श्री  के०  के०  बसु  :
 मैं  संशोधन  संख्या  १२६  तथा  १२७  का  प्रस्ताव  करता हूं  |

 इकबाल  सिंह  :
 मैं  संशोधन  संख्या

 १८५
 का

 प्रस्ताव  करता
 हू ं।

 २६

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 में  संशोधन
 सख्या  १२८  का

 प्रस्ताव  करता हूं

 खण्ड  २७

 श्री  कामत  :  में  संशोधन  संख्या  ५४  का  प्रस्ताव  करता हूं
 ।

 खण्ड  ३२

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मैं  संशोधन  संख्या  २
 का  प्रस्ताव

 करता हूं
 ।

 श्री  राने  :  मैं  संशोधन  संख्या  २२  का  प्रस्ताव  करता  हूं :
 जे

 १३,  पंक्ति  ३८  शब्द
 '

 is  [  हैਂ  ]  के  स्थान  पर  we  ‘has’
 ly)

 [  ]  रख  दिया  जाये  ह

 सरदार  इकबाल  सिह  मैं
 संशोधन  संख्या  १८६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ars  ३४

 पति  राने  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ

 खंड  ३४  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये  :

 “34.  Substitution  of  new  section  for  section  section  58  of  the

 Principal  Act,  the  following  section  shall  be  substituted,  namely  :

 58.  Fresh  poll  in  the  case  of  destruction,  etc.,  of  ballot  If

 at  any  election,  any  ballot  box  used  at  a  polling  station  or  at  a  place

 नाााााएएएएए  एएए fixed
 for  the

 poll
 is  unlawfully  taken  out  of  the

 custody  of  the aos  ea

 मूल  ग्रग्रजं  |
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 presiding  officer  or  the  returning  officer,  or  is  in  any  way  tampered

 with,  or  is  accidentally  or  intentionally  destroyed,  lost  or  damaged,
 and  the  returning  officer  is  satisfied  that  in  consequence  thereof

 the  result  of  the  poll  at  that  polling  station  or  place  cannot  be

 ascertained,  he  shall—

 (a)  declare  the  polling  at  that  polling  station  or  place  to  be  void;

 (b)  report  the  matter  forthwith  to  the  Election  Commission  and  to

 the  appropriate  authority;

 (c)  with  the  previous  approval  of  the  Election  Commission,  appoint

 fa  day,-and  fix  the  hours  for  taking  a  fresh  poll  at  the  polling

 station  or  place;  and

 (d)  notify  the  day  so  appointed  and  the  hours  so  fixed  by  him  in  such

 manner  as  the  Election  Commission  may  direct.

 2.  The  provisions  of  this  Act  and  of  any  rules  or  orders  made  thereunder

 shall
 apply  to  every  such  fresh  poll  as  they  apply  to  the  original

 [36  धारा  ५८  के  स्थान  पर  नयी  धारा  का  रखा  जाना--मूल  अघिनियम  की  धारा  ५८

 के  स्थान  यह  धारा  रखी  प्यार

 XG  मतदान-पेटियों  के  नष्ट  होने  शादी  पर  की  अवस्था  में  नया  (  १)  यदि  किसी  निर्वाचन

 किसी  मतदान  केन्द्र  अथवा  मतदान  के  लिये  निर्धारित किसी  स्थान  में  काम  में  लाई  गई

 किसी  मतदान-पेटी  को  पीठासीन  अ्रधिकारी  या  निर्वाचक  पदाधिकारी  की  भ्र भि रक्षा  के  अ्रवैध

 रूप  से  ले  लिया  जाया  जाता  है  अथवा  उस  के  साथ  किसी  प्रकार
 की

 छेड़छाड़  जाती

 अप्रिय  वह  दुर्घटनावश  या  जानबूझ  कर  नष्ट  कर
 दी

 जाती  खो  जाती  हैं  प्रिया  टूट  फूट

 जाती  sic  निर्वाचक  पदाधिकारी  को  निश्चित  हो  जाता  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप

 उस  मतदान केन्द्र  प्रिया  स्थान  पर  हुए  मतदान  के  परिणाम  का  सुनिश्चय  नहीं  किया  जा

 सकता तो

 उस  मतदान  केन्द्र  या  स्थान  में  हुए  मतदान  को  शून्य  घोषित  कर

 निर्वाचन  झ्रायोग  कौर
 उपयुक्त

 प्राधिकारी  को  तुरन्त  उस  विषय  की  सूचना

 निर्वाचन  aria  के  पूर्व  अनुमोदन  से
 उस

 मतदान  केन्द्र
 या  स्थान  पर  पुनः

 मतदान

 के  लिये  कोई  दिन  नियत  करेंगा  कौर  मतदान  का  समय  निर्मित
 कौर

 उसके  द्वारा इस  तरह  नियत  दिन  कौर  निश्चित
 समय

 को
 ऐसी  रीति  जैसा  कि

 निर्वाचन  sar  निदेश  भ्र धि सुचित  करेंगा  |

 (२)  इस  afafra  कौर  इसके  भ्रन्तर्गत  बनाये  गये  किन्हीं  नियमों  अथवा  आदेशों  के
 उपबन्ध

 प्रत्येक  ऐसे  मतदान  पर  लागू  होंगे
 जैसे  कि  वे  मूल  मतदान  पर  लागू  होते  ।  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  ये  सभी  संशोधन  लोक-सभा
 के

 सामने  हैं
 ।

 1  श्रीमती  खोंगमेन  :  मैंने  TANT  संख्या  १४२  प्रस्तुत किया  है  |  पुराने  खण्ड  के
 अनुसार  निर्वाचन

 में  उम्मीदवार  बनने के  लिये  यह  आवश्यक है  कि
 वह व्यक्ति  एक  ग्रामीण  जाति  विशेष का  सदस्य

 तागा  झ्रादिम  जाति  का  सदस्य
 हो  शौर  उसी  जिले  विशेष  का  निवासी हो

 ।  उदाहरण  के

 कंवल  नागा  पहाड़ियों से
 कौर

 खासी  झ्रादिम  जाति  का  सदस्य
 के  वल  खासी  पहाड़ी  क्षेत्र

 से
 ही

 वाचन के  लिये  खड़ा  हो  सकता है  |  इसका we  यह  gar कि
 यदि

 एक
 ख़ादिम  जाति  विशेष

 का
 सदस्य

 मूल
 अंग्रेजी  में

 ।



 BqR¥  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  १६  2EXS

 विधेयक

 [  श्रीमती  ख़ौमेनी |

 किसी  acy  ख़ादिम  जाति  के  क्षेत्र  में  रहता  है  तो  वह  मतदान  तो  कर  सकता  पर  कभी

 भी  उम्मीदवार  नहीं बन  सकता  ।  इतना ही  वह  इस  दूसरे  क्षेत्र में  रहते  हुए  भ्रपनो  afar

 जाति की  ait  से  भी  खड़ा नहीं  हो  सकता  ।  उसे  कभी  भी  इसका  अवसर  नहीं  मिलेगा  t

 यह  शायद  संविधान के  भ्रनुच्छेद  ३३२  (६)  पर  आघारित किया  गया  लेकिन इस  में
 उम्मीदवार

 को  व्यावहारिक  कठिनाई  पड़ती  हूं  ।  पहलें तो  किसी  भी  ख़ादिम  जाति का  सदस्य  कहीं से  भी  खड़ा

 हो  सकता  था  ।  इसीलिये  में
 माननीय  मंत्री

 से
 ace  करती हूं  कि  संविधान  को  संशोधित  करक

 इस  प्रस्तुत  को  हटा  दिया  जायें  ।  उस  समय  संविधान में  इस  उपबन्ध को  शायद  इन  स्वायत्त  जिलों

 रहनें  वाली  ख़ादिम  वाद्यों  को  सुरक्षा  देने  के
 लिये  रखा  गया  था  ।  सुरक्षा  देनें  की  इच्छा तो

 उचित

 लेकिन  मैं  एक  श्रादिम  जाति  से  दूसरी  ख़ादिम  जाति  की  सुरक्षा  की  बात  नहीं  समझ  पाई  हूं  ।

 मेरा  अ्रतरोध  है  कि  मेर  संशोधन  को  स्वीकार  करके  संविधान  को  संशोधित  किया  जाये  ।

 श्री  कामत
 :  में  पहल  अपने  संशोधन  संख्या  ४१,  ४२  कौर  ४३  को  लेता  इनका  लिप  इस

 लोक-प्रतिनिधान  अधिनियम को  जम्मू  तथा  काश्मीर  तक  विस्तृत  करना है  ।  मूल  अधिनियम  ait

 इस  संशोधन  विधेयक  दोनों ही  में  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  जितने  भी  विधानों

 को  जम्म  तथा  काश्मीर  तक  विस्तृत  करने  की  मांग  की  उन  सभी  के  बारे  में  सरकार  यही  बहान

 बनाती है  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  साथ  परामशं  नहीं  किया  गया  या  यह  कि  राष्ट्रपति  के
 आराम

 इस  विषय  का  उल्लेख  नहीं  फिर  सरकार  यह  कसें  कहती है  कि  जम्म  तथा  काश्मीर  भारतीय  संघ

 का  प्रिन्ट  अंग है  ?  यदि  भ्र भिन्न अंग  तो  उस  पर  इन  सभी  विधियों को  लागू  क्यों  नहीं  किया

 जाता  यह  निर्वाचन  विधि  तो  लोकतांत्रिक की  एक  मल  विधि  इसे  उस  राज्य  तक  क्यों

 नहीं  किया  जाता  है
 ?

 उस  राज्य  कठिन  अलग  कानन  कोई भी  स्वतन्त्र  प्राधिकार

 नहीं है  ।  वहां के
 निर्वाचनों

 में  इतनी
 व्यवस्था

 रहती  है  ।
 वहां  इसीलिये  जांच  आयोग

 कीभी  मांग  उठी थी  ।  यदि  श्राप  सचमुच  जम्मू  तथा  काश्मीर  को  भारतीय  संघ  का  एक  भिन्न

 अंग  मानते  तो  यही  उचित  समय  है  कि  श्राप  निर्वाचन  ora  के  क्षेत्राधिकार  को  वहां  तक

 कर द

 कब  मैं  संशोधन  संख्या  १५०  कौर  १५१  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा  |  मूल  विधेयक  की  धारा
 २४

 निर्वाचन  पदाधिकारी  के  कर्त्तव्य  निश्चित  करती है  ।  मूल  अधिनियम  ax इस  संशोधक  विधेयक

 दोनोंही  में  किसी  भी  स्थान पर  यह  नहीं  कहा  गया  है
 ।

 ऐसा  कोई
 स्पष्ट  उपबन्ध नहीं  है  कि  निवासी

 इस  अ्रघिनियम  प्रौढ़  इसके
 अ्रन्तगत  बनाये  गये  नियमों

 के  अनुसार  ही  होगा ।  यह  केवल  प्रस्तावना

 में  कहा  _  गया  पर  प्रस्तावना  तो  भ्र धि नियम  का  ar  नहीं  उसे  तो  प्रवर्तित  नहीं  किया  जा

 सकता  हैं  |

 महोदय
 :

 क्या  माननीय
 सदस्य

 के  मस्तिष्क में  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 शंका  है

 कि  यह

 निर्वाचन  के  संचालन  पर  लागू  होगा  या  नहीं
 ?

 श्री  कामत
 :

 मेरा  व्यक्तिगत गनभव व्  यही  है  ।  मेरी  निर्वाचन  याचिका  के  समय  न्यायाधिकरण

 के  सामने
 यह  प्रश्न

 उठा  था  कि

 निर्वाचन  पदाधिकारियों
 के  क्या  कत्तव्य  धारा  २४  में  ती  केवल

 *'सामान्य  कत्तव्य  बताये  गये  हैं  ?  इस  शब्द  से  बड़ो-बड़ी  शंकायें  पैदा  होती हैं  ।

 इस  को  हटा  दिया  जाना  चाहियें ।  साथ  इसमें  ऐसा भी  एक  उपबन्ध  जोड़ा  जाना  चाहिये

 कि  इस  झ्धघिनियम  शौर  इसके  झन्तगंत
 बनाये  गयें  नियमों  के  अनसार  हो  निर्वाचन  होंगे  ।

 में  संशोधन  सख्या
 ५४

 पर  भ्राता हूं  ।  इस  भ्र्धिनियम  के  खण्ड  २७  में  कहा  गया  है  कि

 दान पत्रों
 को

 गिनने  वालें  अधिकारियों

 की

 संख्या  विहित  संख्या  से  afaa  ween
 |  इस

 संख्या
 के

 स्पष्ट
 aaa

 में
 ।
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 होने  के  कारण  पिछलें  निर्वाचन
 में  बड़ी  कठिनाई  पड़ी थी

 ।  निर्वाचन  अधिकारी
 का  कहना

 था  कि

 एक  या  दो  से  अधिक  गणना  शभ्रभिकर्त्ता नहों  रखे  जा  सकते ।  बाद  सरकार  ने  निर्वाचन  झ्रायोग

 के  परामर्श  से  गणना  सम्बन्धी  नियमों  में  परिवर्तन  किये  थे  ।  पर  इस  लोक-सभा  में  चर्चा

 नहीं  की  जा  सकती  थी  ।  अब  इस  संशोधन  विधेयक  के  समय  हमें  मूल  अधिनियम  के
 उपबन्ध  में

 ही  परिवर्तन  कर  देना  चाहिये  ।  पिछलें  निर्वाचन  में  हम  अनुभव  कर  हो  चुके  हैं  कि एक  गणना-श्रभिकर्ता

 yo—Zo  मतदान-पेटियों  का  पर्यवेक्षण  नहों कर  सकता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  श्रधितियम  में  ही  इसको

 व्यवस्था  कर दी  जाये कि  प्रत्येक  उम्मीदवार  दस  मतदान-पेटियों  के  लिये  एक  गणना-भ्रभिकर्ता  रख

 सकता हैँ  |

 संशोधन  संख्या  ५२  में  यह  व्यवस्था  की  गई  हैं  कि  यदि  दो  मतदान-केन्ट  एक  ही  स्थान

 पर  स्थित  तो  उनके  बीच  ५०  गज  से  प्रतीक  दूरी  नहीं  होनी  जिससे  कि  पीठासीन  अधिकारी

 उनका  अधिक  प्रभावशील  पर्यवेक्षण  कर  सके  ।  अधिक  दूरी  रखने  से  समुचित  पर्यवेक्षण  नहीं  किया

 जा  सकेगा  ।

 संशोधन  संख्या  és  भी  इसी  विषय
 से  सम्बन्धित है  ।  में धारा २५ में एक २५  में  एक  ऐसा  परन्तुक

 जोड़ना  चाहता हूं  कि
 प्रत्येक  १,०००  व्यक्तियों

 के
 लिये  कम

 से
 कम  एक  मतदान-केन्द्र

 साथ ही  कोई  भी  मतदान-केन्द्र  किसी  गांव  से  तीन  मील  से
 भ्रमित  दूरी पर  नहीं  होगा

 ।  मैं  चाहता

 हूं  कि  स्वयं
 अधिनियम  में ही  इसकी  व्यवस्था  की  जाये  |  इस  पर  विचार  किया  जाना  जिससे

 कि  अधिकाधिक  व्यक्ति  झपने  मताधिकार  का  प्रयोग  कर  सकें  ।  मैं  तो  चाहूंगा  कि  इस  दूरी  को  दो

 मील  तक  ही  सीमित  कर  दिया  जाय
 |

 संशोधन  संख्या  ५१  में  कहा  गया  है  कि  निर्वाचन  आयोग को  यह  अधिकार  नहीं  होगा  कि  वह

 एक  से  अधिक
 संसदीय  निर्वाचन क्षेत्रों  के  लिये  एक  हाँ  निर्वाचन  पदाधिकारी  नियुक्त  कर  सके  ।  संसदीय

 निर्वाचन-क्षेत्र  काफी
 बड़ा  होता  है  ।  एक  से  अधिक  अधिकारी

 होने  वह  उनमें  ठीक से  कार्य

 नहीं  कर  सकेगा |

 में  चाहता  हूं  कि  खण्ड  १०  को  हटा  दिया  जाये  ।  वह  मूल  विधेयक  की  धारा  २२  के  सम्बन्ध

 में  है  ।  उसमें  सहायक  निर्वाचन  पदाधिकारियों  के
 कत्तव्य  निश्चित

 किये  गये  हैं  ।
 मैं  चाहूंगा कि  धारा

 को  वर्तमान  रूप में  हो  रखा  जाये  ।  वर्तमान  भ्र धि नियम  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  से

 द्ार्क्तियां  नहीं  दी
 जानो  चाहियें ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  अ्रग्रवाल  |

 श्री  एम०  एल०  अग्रवाल
 :

 मे  रे  सात  संशोधन  विधेयक  के  खण्ड  4;  १७,  १८  अरर  १९  के  सम्बन्ध

 में  हैं  ।  इनका उद्देश्य  हँ  कि
 नाम-निर्देशन

 पत्र
 में

 से  प्रस्तावक  को  हटा  दिया  जाये  ।

 इस  विधेयक का  उद्देश्य  निर्वाचन  विधि  को  सरल  बनाना  है  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  भी

 प्रस्तावक  कौर
 समर्थक

 को  हटा
 देनें

 की
 सिफारिश  की  थी  ।  पर  माननीय  मंत्री नें  उनमें  से  केवल

 समर्थक को  ही  हटाया हैं  ।

 नाम  निर्देशन
 पत्र  ऐसा  होना  चाहिये कि  उसमें  ऐसी  ग़लतियां न  हो  सकें  जिनसे  कि प्राविधिक

 प्राकार  पर  या  किसी  ऐसे  आघार  पर  जिसकी  जानकारी  उम्मीदवार  को  न
 हो

 ।
 उसे  रद्द  किया  जा  सके  ।

 इस  विधेयक  में  मतदाता
 ता  को  परिभाषा  के  भ्रन्तर्गत

 उस
 व्यक्ति

 को  रखा  गया  हैं  जिसमें  लोक  प्रति-निधान

 {&Xo ——
 को

 धारा
 १६

 के
 अनुसार

 कोई  maga
 न  इससे  यह  भी  हो  सकता  हैं  कि

 मल ्»  watt  में  ।
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 [  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल |

 नाम-निर्देशनपत्र  के  प्रस्तावक  के  श्रनहूं  होने  पर  वह  नाम-निर्देशनपत्र  रह  भी  हो  सकता  है  ।  इसका

 भय  है  |  इसलिये  हमें  इस  प्रस्तावक को  भी  उसमें से  हटा  देना  चाहिये

 माननीय  मंत्री  को  इस  पर  यह  शभ्रापत्ति  मालूम  पड़ती हैं  कि  नवीं  रोध  चुनाव  के  मा  मलें  में  कम

 से  कम  एक  मतदाता  तो  उसकी  उम्मीदवारी  का  सैनिक  होना  चाहिये  यह  शभ्रावश्यक  नहीं  है  ।  उसका

 तो  सर्वसम्मत  समर्थन  होता ही  ह्  इसलिये  इसे  सरल  बनाने  के  दृष्टिकोण  से  इस  प्रस्तावक  की

 व्यवस्था  को  भी  हटा  देना  चाहिये  |  उससे  नाम-निर्देशनपत्र  के  रह  होने  की  सम्भावना  पदा  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  देशपांडे  ।

 श्री  ato  जी०  देशपांडे  :  उपाध्यक्ष  में  संशोधन  ६२,  ६३  कौर  ६४  सदन  के  BHT

 रखता  हूं  जिनमें  से  संशोधन  ६२  ate  ६४  एक  ही  विषय  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  |

 सदन इस  बात  से  परिचित  होगा  कि  जब  जन  प्रतिनिधान  विधान  पहले  तो  उस  समय

 डा०  अ्रम्बेडकर  ने  इस  प्रकार  की  योजना  की  थी  कि  यदि  कोई  भी  नियुक्ति-पत्र  )  झ्रायोग

 की  रीति  कौर  नियमों  के  विरुद्ध  स्वीकार  या  ईस्वी  कार  होता है  अर्थात  उस  का  इम्प्रापर  एक्सप्रेस  (  अनुचित

 या  इम्प्रापर  रिसेप्शन  भ्र स्वी करण  होता  तो  उस  विषय  पर  इलैक्शन  पेटीशन

 याचिका  )  न  हो  ।  उन्होंने यह  योजना  की  थी  कि  इम्प्रापर  एक्सप्रेस  या  इम्प्रापर  रिसेप्शन

 के  विरुद्ध  प्रतीत  करन ेके  लिये एक  अथारिटी  का  निर्माण किया  जाय  ।  परन्तु  उस  समय

 आपने  सोचा  कि  हिन्दुस्तान  में  यह  पहला  निर्वाचन  होने  वाला  है  प्रौढ़  यह  अथारिटी

 निर्माण  की  तो  उस  निर्वाचन  का  कार्यक्रम  इलैक्शन  का  प्रोग्राम  )  लम्बा  हो  जायगा  ॥

 इसी  कारण  डा०  अम्बेडकर  ने  बरच्छा  समझते  हुए  भी  इस  प्राचीन  )
 को  निकाल  दिया  ae

 इसका  परिणाम  हमने  सारे  हिन्दुस्तान  में  देखा  चुनाव के  जितने  इलैक्शन  GetaeyT

 उनमें  से  प्रतिकाश  इम्प्रापर  रिसेप्शन  श्रॉफ  नॉमिनेशन  पेपर  के  विषय  में  थे  |  उसमें  यह  भी  कहा

 है  कि  के  परिणाम  पर  विशेष  प्रभाव  डालता  2311.0  इस  के  बारे  में  ट्रिब्यूनल  )

 ने  सब  जगह  यही  सोचा  कि  इम्प्रापर  रिसेप्शन  हुमा  तो  मैटीरियल  रूप  से

 इफेक्ट  करता  हैं  श्र  हर  जगह  उन्होंने कहा  है  कि  इस  कैंडिडेट  )  का  कोई  गुनाह  नहीं

 परन्तु  हम  कुछ  नहीं  कर  यह  कानून  है  यह  हो  रहा  है
 ।

 यह  उदाहरण  भी  मौजूद  है
 कि

 रिटरनिंग

 आफिसर  पदाधिकारी  )
 की  गलती  के

 कारण  ट्रिब्यूनल
 ने  कास्ट  श्राफ  पेटीशन  का

 खर्च  )  भी  उसी  बेचारे  पर  लगा
 जो  कि

 चुन  कर  पाया
 था  |

 उसका  पाप  यह  था
 कि

 वह  खड़ा

 था  ।  कलवार  कैंडिडेट  उम्मीदवार  )
 का  नॉमिनेशन-पेपर  रिजेक्ट  था  जो  कैंडिडेट

 हार  गया  वही  खड़ा
 था  ।  इस  प्रकार

 की
 बातें  होते  हुए  भी  इस  देश  में  इम्प्रापर  एक्सप्रेस  और

 रिसेप्शन  के  कारण  बहुत  सी  पेटीशन  होती  रहीं  ।  इसके  ध  यहां  एक  जन  प्रतिनिधान  विधान  यहां

 पाया  लेकिन  उसको  श्राप  स्टिल-बीनें  ही  कह  wha  हैं  ।  वह  सिलेक्ट  कमेटी  के  पास

 गया  ।  उस  की  रिपोर्टे  लेकिन  पुता  नहीं  क्या  बात  हुई कि  वह  वैसे  ही  खत्म  हो  गया  ।  उस  बिल

 में  इस  प्रकार
 की  प्राचीन  )

 की
 गई

 थी  ।
 जब  यह  दूसरा  विधेयक  सामने  तब  हमारे

 लोगल  एफ़ेयज  कार्य )  के  मंत्री  साहब  ने  कहा  था  कि  डिस्क्वालिफ़िकेशन  का  विचार

 करने  का  रिटेनिंग  आफिसर  को  अ्रधिकार नहीं  वह  देखेगा  कि  वह  क्वालिफाइड  है

 या  नही ं।

 ग्रोवर
 इस  कारण  इन  की  संख्या  काफी  कम  हो  जायेगी  |  परन्तु  जब  यह  विधेयक  प्रवर  समिति

 के  पास  गया
 तो

 हमने
 देखा

 कि  उन्होंने  वह  भी  निकाल  डाला  कौर  ars  वही  परिस्थिति है  जो  कि

 पहले  विधेयक  में  थी  कौर  इसके  कारण
 वही  बातें  फिर  से  होने  वाली

 इस  लिये  बहुत  लोगों ने  कहा

 मूल  sash  में  ।
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 है  कि  यह  सब  बातें ठीक  हैं  लेकिन
 हमने  बहुत

 सोचने  के  डा०  अम्बेडकर  की  योजना  को

 स्वीकार  नहीं  क्योंकि  वैसा  करने  से  बहुत  देर  लग  जायेंगी  कौर हो  सकता  हे  कि  पार्लियामेंट

 का  estas  as

 हो  कौर  असेम्बली
 का  इलेक्दान पहले हो जाये पहले  हो  जाये

 |  ऐसी  बातें  हो
 सकती

 हैं  ।  इसलिये  मैने यह
 संशोधन  रखा है  ।

 मैंने  स्क्रूटिनी  के  तीसरे  दिन  के  स्थान
 पर

 ग्राहकों  दिन  रखा  है  सनौर  मैं  चाहता  हू ंकि  as  मामला  हाई  कोट के  जज  न्यायालय के

 धीर  के  पास  न  जाये  बल्कि  उस  जिलें  का  जो  डिस्ट्रिक्ट एन्ड  सेशन  जज  तथा  सत्र  न्यायाधीश )

 हो  उसके  पास  वहू
 फैसला

 चला  जाये  ।  मेंने  इसी  प्रकार  का  प्रोसीज्योर  रखा है
 |

 उसकी  दाऊद  रचना  बदली
 जा  सकती  है  कौर  श्री  वेंकटरामन या  दूसरे  अ्रधिकृत  संशोधन

 करने  वाले  इस  पर  सोच  सकते  हैं  ।  दिन  के  इन्दर  ५  काम  करना  है  ।  इस  मामले को

 हाईकोट  (  उच्च  न्यायालय )  ले  जाया  जायेगा तो  वहां  से  नोटिस में  बहुत  समय  लग  जायेगा  इस

 नाई  को  दूर  करने  के  लिये  मैंने  यह  योजना  रखी  हैं  vet  दिन  रिटरनिंग  आफिसर  को  लिख  कर

 अपील  दे  दी  जायें  कौर  उसके  साथ  १००  रुपये  दे  दिये  जायें  ।  उस  कपिल  को  रिटर्निंग  झ्राफिसर

 डिस्ट्रिक्ट जज  को  फारवेड  (  भेज )  कर  दे  और  उसी  समय  बोर्ड पर  लगा  दे  कि  इस  प्रकार  के  कैंडिडेट

 ने  इस  प्रकार  की  प्रपील  की  हूँ  प्रौढ़  इलेक्शन  कमीशन  यह  भी  प्रबन्ध  कर  दे  कि

 हर  एक  जिले के  लिये  एक-एक  डिस्ट्रिक्ट जज  को  यह  भार  सौंपा  जाये  कि  वह  एक  नियत दिन  इस  प्रकार

 के  मामलों  का  फैसला  कर  दे  wi  जजमेंट  दे  दे  ।  वह  समरी  तरीके से  केस

 )  को  सुने  प्र  दूसरे  दिन  जजमेंट
 दे  दे

 ।  इस  तरह  से  भ्रमर  इसमें  से  इम्प्रापर  ना मि नेशन्स |

 को  निकाल  दिया  जाये तो  बहुत  कम  इलेक्शन  पेटीशन  रह  जायेंगे ।  कौर  इससे  यह  भी  लाभ  होगा

 कि  जिनको  मतदाताओं  ने  चनकर  भेज  दिया  है  उनका  इलेक्शन  रद्द  नहीं  होगा  जैसा  कि  झ्राजकल  होता

 हम  लोग  मानत ेहैं  कि  इस  कारण  बहुत  दिक्कत  होती हैं
 लेकिन  हम  seats  हैं  ।

 इसलिये  मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि  इस  कठिनाई  को  दूर  करने के  लिये  हमारे  लीगल  के  मंत्री  महोदय

 इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लें  ।

 fait के०  Fo  बसु  :  मैंने  खण्ड  €  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है
 ।
 मैं  प्रस्तावित  नयी  धारा  २१

 के  परन्तुक  के  प्रीत  में  एक  परन्तुक  जोड़ना  चाहता  हूं
 ।  धारा २१  के  परन्तुक  में  यह  व्यवस्था  की  गई

 है  कि  निर्वाचन  आयुक्त  को  यथासम्भव  राज्य  सरकार  के  साथ  राज्य  सेवा  के  ही  एक

 अधिकारी  को  निर्वाचन  पदाधिकारी  नियुक्त  करना  चाहियें  ।  मैं  अ्रपने  नये  परन्तुक  द्वारा  यह॒  व्यवस्था

 करना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सेवा  के  अतिरिकत  wea  किसी  सेवा  के  अधिकारी  को  भी  निर्वाचन  पदाधिकारी

 नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  पयोधर  का  उद्देश्य  यही  है  कि  राज्य  सेवा  के  अधिकारी  को  ही  नियुक्त  किये  जाने  पर  राज्य

 सरकार  का  जो  प्रभाव  निर्वाचन  पर  पड़  सकता  है  उसकी  संभावना  समाप्त  कर  दी  जाये
 ।

 निर्वाचन

 पदाधिकारी का  पद  बजाय  होता  कौर  उसे  निर्वाचन के  बाद  राज्य  सरकार  के  ही  भ म्रन्तगत  कार्य

 करना  पड़ता  इससे  उसे  राज्य  सरकार  के  प्रभाव  में  ही  रहना  पड़ता  है  ।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह

 नहीं  है  कि  पिछले  निर्वाचन  के  सभी  पीठासीन  अ्रधिकारी  राज्य  सरकार  के  प्रभाव  से  मुक्त  नहीं  थे  ।  परन्तु

 जहां  तक  हमारा  भ्रनुभव  है  अ्रधिकतर  राज्य  कमेंट्री  राज्य  सरकार  के  प्रभाव  के  कारण  स्वतन्त्रता

 से  काम  नहीं  करते  हैं  ।

 ह

 इसलिये  मैंने  यह  उपबन्ध  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  निर्वाचन  आयुक्त  यदि  आवश्यक  समझे
 तो  राज्य  सरकार  के  किसी  कर्मचारी  के  अतिरिक्त  किसी  wer  व्यक्ति  को  भी  श्रफसर  नियुक्त

 कर  सके  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 M  138
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 के०
 के०  बस ु|

 हमारे  राज्य  के  एक  निर्वाचन  क्षेत्र में  जहां  मख्य  मंत्री  और  एक  अन्य  अ्रभ्यर्थी  में  खैंचातानी  चल

 रही  थी  तो  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  रिटर्निंग  आफिसर  नियुक्त  किया  गया  जिसने  पहले  यह  काय  नहीं  किया

 इस  परं  हमें  श्राइचर्य  प्रवीण  हम्ना  कि  एक  विशेष  प्रकार  के  व्यक्ति  को  क्यों  faa  किया  गया  |  मझे

 एक  उप-निर्वाचन  के  बारे  में  मो  पता  है  जहां  ऐसे  मीटिंग  a  fea  नियुक्त  किये  गये  थे  जो  पूर्णरूप  से

 सरकार  के  प्रभाव  में  थे  ।  यह  ठीक  है  कि  निर्वाचन  श्रावित  को  राज्य  व्यवस्था  की  सहायता लेनी  पड़ती

 परन्तु उसे  यह॒  शक्ति  प्राप्त  होनी  चाहिये
 कि

 यदि  किसी  महत्वपूर्ण  निर्वाचन  में  कोई  व्यक्ति  यह

 भ्रनुभव  है  कि  निर्वाचन  ठीक  प्रकार से  नहीं  होगा  तो
 वह  राज्य  कर्मचारियों के  अतिरिक्त

 किन्हीं  अन्य  व्यक्तियों  को  नियुक्त  कर  सके  ।  उदाहरणतः  कलकत्ता जैसे  स्थान  पर  केन्द्रीय  सरकार के

 कर्मचारी  इस  कार्य  पर  नियुक्त  किये  जा  सकते  है  परन्तु  प्रस्तावित  धारा  २१  के  ्  उसे  ऐसा

 करने  से  रोका  गया  है  ।  निर्वाचन  इस  ढंग  से  होने  चाहियें  जिससे  कि  प्रत्येक  दल  के  साथ न्याय हो  सके  ।

 इसीलिये  तो  निर्वाचन  भ्रायक्त  जसी  एक  स्वतन्त्र  संस्था  का  निर्माण  किया  गया  है  ।  इसके  सदस्यों  पर

 किसी  सरकार  का  प्रभाव  नहीं  होना  चाहिये 1

 मैं  खंड  ११  के  परन्तुक  का  भी  विरोध  करता  हूं  ।  सब  मतदान  स्थानों  को  मतदान-केन्द्रों  में  बदल

 दिया  गया  है  ।  ऐसा  करने  से  क्या  लाभ  होगा
 ?

 प्रत्येक  मतदान  स्थान  को  स्वतन्त्र ही  रखना  चाहिय े।

 श्री  मोहित  कुमार  मैत्री  के  उप-निर्वाचन  में  हमने  देखा
 कि

 एक  स्कूल  में  ats  मतदान  स्थान  थे
 शौर

 वर्तमान  विधि  के  अनुसार  केवल  एक  पीठासीन  पदाधिकारी  था  जो  रिटर्निंग  आफिसर  मतदान-पत्र  दे  रहा

 था
 ।  वह  लोगों  के  हस्ताक्षर  करा  रहा  था

 ।
 यह  गलत  तरीका  था

 ।
 ऐसा  करने  से  लोगਂ  अनुभव  करते  थे

 कि  बाद  में  उनसे  जायेगा  fe  उन्होंने उस  weal  विशेष  के  लिये  मत  क्यों  दिया  था  ।  मैं  अनुभव

 करता  हूं  कि  अधिक  संख्या  में  पदाधिकारी  मिल  संकते  हैं  ।  बहत  से  मतदान  स्थानों  के  लिये  केवल

 एक  पीठासीन स्थान  के  लिये  एक  पीठासीन  पदाधिकारी होना  चाहियें  कि  पहले  होता था
 a  AN

 तिथियों  के  बारे  में  मेंने  कुछ  संशोधन  रखें  हैं  ।  प्रस्तावित  उपबन्ध  में  नाम  वापस  लेने  की  तिथि

 क
 २०वें  दिन  निर्वाचन  आरंम्भ

 न
 जाने  प्रवर  समिति  नें  इसे  कैसे  स्वीकार  कर  लिया  ।  मेरे  अपने

 निर्वाचन-क्षेत्र  में  सड़कें  कौर  यातायात के  साधन  इतने  ख़राब  हैं  कि  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान
 तक

 जाने
 में  काफी  समय  लग  जाता  है  और  कोई  भी  संसद्‌

 अ्रभ्यर्थी  सभी  मतदाताओं  से  नहीं  मिल

 पाता है  |

 ara-frdara at ¥ far at करने  की  तिथि  भी  १०वें  दिन  कीं  बजाये  ya  दिन  निर्धारित की  जानी
 ~~  ह क

 क्योंकि  ऐसी  परिस्थितियों में  निर्वाचन  करना  aga  कठिन  है  ।  इसीलिये  मैंने  प्रविधि  बढ़ाने  का  संशोधन

 प्रस्तुत किया  है  ।

 रुपया जमा  की  प्रथा  को भी  मैं  ठीक  नहीं  समझता  ।  इसका  कोई  लाभ  नहीं है  कई

 यह  कहा  जाता  है
 कि

 लोग  अ्रनावश्यक  तुच्छ  आधारों  पर  निर्वाचन  लड़ते  हैं
 ।

 परन्तु  इस  उपबन्ध  से

 तो  श्राप  इसे  रोक  नहीं  सकते  हैं
 ।  हमारे  क्षेत्र  में  एक  व्यापारी गत  २०  वर्ष से  हर  प्रकार के  निर्वाचनों

 में  खड़ा  होता  रहा  है
 ।

 विज्ञापन  arte  पर  धन  as  करता  है  कौर  स्वर्गीय  दरत  चन्द्र  बोस  जैसे  नेताओं

 तक  के  विरुद्ध  खड़ा  हुस्न  है
 ।

 इससे  तो  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।

 हमें  यह  भी  याद  रखना  चाहिये
 कि

 हमारे  देश  में  गरीबी  बहुत  अधिक  है
 ।

 हम  चाहते  हैं  कि
 साधारण

 व्यक्ति विधान  मंडलों  में
 देश  की  करें

 ।
 इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  रुपया  जमा  कराने  की  प्रथा

 पाता  कर  दी  जाये  कौर  यदि  नहीं  तो  उस  राशि  को  बहुत  कम  कर  दिया  जायें

 tat  एस०  एस०  मोरे
 में  संशोधन  संख्या  २११  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  लोगों की  इस  शंका  कौर भय  को  दूर  करना  जो  उन्हं  मतदान  क

 खोलें जानें  के  बारे  में  है  ।

 यह  कहा  जां  सकता  है  कि  यह  संशोधन  श्रीवास  की  भावना  पर  आधारित  है  ।  सामान्य  निर्वाचन

 के पंर्चांत्‌ बहुत से सदस्यीं बहुत  से  सदस्यों  की  यह  थी
 कि

 देश  के  कुछ  भागों  में  बहुत  से  पदाधिकारियों

 अभ्यर्थियों  की  सहायता  करने के  उद्देश्य से  बक्सों को  खोल कर  कौर  उनमें  से  मतदान-पत्र  निकाल

 कर  दूसरे  डिब्बों  में  डाल  दिये  थे
 |

 हमारे  राजनैतिक  दल  उस  स्तर  तंक  नहीं  पहुंचे  हैं  कि
 वे  इंग

 और  अन्य  पश्चिमी  देशों  की  भांति  निष्पक्ष  रूप  से  निर्वाचन  कर  सकें  ।  कनाडा  में  मतदान-केन्द्र के  प्रभारी

 व्यक्ति  को  मतदान  की  समाप्ति  पर  मत  गिनने  का  अधिकार  प्राप्त  है  जिससे कि  परिणाम  जल्दी  घोषित

 किये जा  सकें  ।

 मेरे  निर्वाचन क्षेत्र  में  मतदान  22 Waa  को  समाप्त  हुन  था  और  उसका  परिणाम  २२  जनवरी

 को  घोषित  किया  गया  था  ।  @Yo  से  अधिक  aah  नियत  किये  गये  थे  ।  मेरे  निर्वाचन  में  कोई  अनचित

 बात  नहीं  हुई  परन्तु कई  निर्वाचनों में  इस
 सम्बन्ध

 में  निश्चित  लगायें गये  ।  पूना  में  एक

 मामले  में  यह  निश्चित  रूप  से  कहा  गया  कि
 बक्स  खोले  गये  थे  atk  वह  मामला  न्यायाधिकरण

 को  सौंपा गया  था

 मंत्री  कानूनगो )  :  न्यायाधिकरण ने  क्या  पता  लगाया  ?

 श्री  एस०  एस०  मोर े:  उसकी  उपपत्ति  याचिका  के  विरुद्ध  परन्तु  बहुत-सी  बातें  ऐसी

 होती  हैं  जिनको  प्रमाणित  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।

 क्योंकि  वह  न्यायालय  में  उसे  सिद्ध  नहीं  कर  सका  ।

 इसलिये  यह  कहना  गलत  होगा  कि  भ्रष्टाचार  नहीं  gar  ।  मेरे  बहुत  से  मित्रों  ने  यह  भय  व्यक्त किया

 है  कि  हम  बहुत  से  गणना  झ्र भि कर्ता  नियुक्त  नहीं  कर  सकते  कौर  पीठासीन
 पदाधिकारी

 पर
 आधारित

 रहना  खतरा  मोल  लेना  हैं  ।

 अभ्यर्थी  यदि  बहुत  धनवान  भी  हो  भी  वह  ७५०  मतदान  स्थानों  पर  अभिकर्त्ता  नियुक्त

 नहीं  कर  सकता  है  यदि  प्रभारी  व्यक्तियों की  संख्या  बढ़  जाती  है  तो  भ्रष्टाचार  का  कम  मिलता

 है
 |

 इसीलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  परिणाम  शीघ्र

 घोषित  किये  जा  सकेंगे  और  लोगों  का
 डर

 मी  दूर  हो  जायेगा
 ।

 इसके  अतिरिक्त  गणना  करने
 का

 ह
 भी

 कम  हो  जायेगा  |  मैं  यही  सुझाव  देना  चाहता

 पंडित  के०  सी
 ०

 sat
 :  मेरे  संशोधन  संख्या  १८२  कौर  १८४  खंड  १८

 शौर
 rg

 के  सम्बन्ध  में  हैं  ae  संशोधन  संख्या  .१८७  मूल  अधिनियम  के  खंड  ६२  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 दूसरे  संशोधन  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है
 कि

 मैं  नहीं  चाहता
 कि

 उम्मीदवारी  को  इतना  तुच्छ

 समझा  जाये
 कि

 इलाहाबाद  का  कोई  व्यक्ति  मेरठ  में  प्रा  कर  नाम-निर्देशन  पत्र  दाखिल  करे  भ्रौर  इस  बात

 की  प्रतीक्षा करे  कि  कोई  धनवान्‌  व्यक्ति  उसे  कोई  बड़ी  राशि  दे  ।  इस  अवस्था  में  न  तो  प्रस्तावक  झ्र

 न
 ही  समर्थक  कोई  जाना  पहचाना  व्यक्ति  होता  है

 ।
 ऐसे  ही  इलाहबाद  के  एक  अन्य  व्यक्ति  ने  किया

 बाद
 म

 पता  चला
 कि

 उसका  उद्देश्य किसी  धनवान  व्यक्ति से  १०,०००  रुपये  बटोरना था  ।  इस  प्रकार

 की
 कोई  सम्भावना  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 7S मूल  अघिनियम की  धारा  ६२
 की  उपधारा  (१)  में  निर्वाचन-क्षेत्र में  मत  देने  का  हकदार

 होगा
 के  स्थान  पर

 उस
 निर्वाचन-क्षत्र  में  मत  देगा  she  एसा

 न
 करने  पर

 yo  रुपये  जुर्माना देने  का

 भागी
 होगाਂ  wee  रख  जायें  ।  मैं  जानता

 हं
 कि

 अ्रनिवाये  मतदान मतदान
 पर  वाद-विवाद  हो हो  चका  है  कौर  इसका

 प्र ग्रेजी  में  ।
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 [  पंडित  के०  ato  दार्मा |

 विरोध  किया  गया  है  परन्तु  मैं  इसे  प्राववयक  समझता  हूं  क्योंकि  इससे  उन  कथित  महानुभावों को
 भी

 विधि  के  निर्माण  के  कार्य  में  सम्मिलित  किया  जा  संकता है  जिन्होंने  विधि  का  उल्लंघन  करना ही  झपना

 स्वभाव  कौर  नियम  बना  रखा  प्रौढ़  वे  तभी  इसमें  सम्मिलित  हो  सकते  हैं  जबकि  वे  निर्वाचन  में  भाग

 लें  ।  इससे  वे  अ्रपने  कत्तव्य  का  नन भव ष्ष्  करेंगे ।  शर  लोकतन्त्र  भी  तभी  बना  रह  सकता  है
 |

 गत  निर्वाचन में  जनता  ने  काफी  रुचि  दिखाई  atte  वातावरण  में  काफी  हलचल  थी  फिर  भी  केवल

 ५१  प्रतिश्त ने  मत  दिये  ।  १४  प्रतिशत  मत  दिये  जाते  हैं  शौर  उनमें  से  ores  प्रथा  सात

 प्रतिशत  सरकार  बना  सकते हैं  यह  लोकतन्त्रात्मक  शासन  केवल  ७  प्रतिशत  मतों  पर  आधारित

 होगा
 ।

 उसे  जनता  की  सरकार  कहना  एक  मज़ाक  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  अधिक  से  अ्रधिक  लोगों
 क  ON

 को  निर्वाचन  में  भाग  लेने  के  लिये  बाध्य  किया  जाना  चाहिये  ।  विधान  मंडल  को  जनता  का  समर्थन  प्राप्त

 होना  चाहिये  जिससे  कि  लोग  शभ्रनुभव  करें  कि  यह  उनकी  अपनी  सरकार  है  कौर  उन्हें  इसे  सहयोग  देना

 है  श्र  प्रगति  करनी  है  ।

 मैं  भ्र पने  संशोधनों  को  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पंडित  के०  सी०  वर्मा  ने  भ्र पने  संशोधन  संख्या  १८४  तथा  १८७  प्रस्तुत  किये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुए
 ।

 :  मेरे  संशोधन  संख्या श्री  क०  एल०  मोरे  व  सतारा--रक्षित-श्रनुसुचित  जातियां )

 £,  २२  शआर  २३  हैं  ।

 संशोधन  संख्या  €  इस  प्रकार  है  :

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २५  के  बाद  यह  जोड़  दिया  जाये

 धारा  २५  का  संशोधन-मूल  अधिनियम  को  घारा  ५४  areasਂ

 tare? tClo
 [  दो  ]  दादों  के

 बाद  groups  of  vo
 [  अथवा  मतदाताओं

 के  समूहਂ  |  शब्द  जोड़  दिये  जायें  यह  नया  खंड  १०क है
 |

 पंडित ठाकर  दास  भार्गव  :  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जा  रहे  हैं  और  माननीय  सदस्य
 उन  पर

 बोल

 रहे  हैं  परन्तु  माननीय मंत्री  यहां  उपस्थित नहीं  हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं
 ।

 बड़  खेद  की  बात  है  कि  कोई  मंत्री  उपस्थित

 नहीं  है  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  है
 ।

 कम  से  कम  उपमंत्री तो  यहां
 उपस्थित  रह

 सकते थे  |

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 मैं  नोट  लें  रहा  हूं

 ।  अभी-प्रभी
 जो

 सदस्य

 बोलें  उनके  भाषण  के  नोट  भी  मैंने  लिये  हैं  ।

 पंडित ठाकर  दास  भागने  :  रेलवे  मंत्री  द्वारा  नोट  लिये  जाने  से  क्या  लाभ  है  ।  वह  इस  विषय

 के  बारे  में  नहीं  जानते  सर  न  ही  वह  प्रवर  समति  के  सदस्य  थे  |

 श्री  के०  एल०  मोरे  :  घारा  २४  में  जो  उपबन्ध  है  कौर  जिसके  ग्रनुसार  मतदान-क्षेत्रों  मे ंमतदान

 स्थान  बनाये  जाने  भ्रावश्यक  उससे  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  क्योंकि  ऐसा  करने  से  मतदाताओं  के

 किसी  वर्ग  को  विशिष्ट  मतदान  स्थानों पर नहीं पर  नहीं  भेजा जा  इसीलिये  मैंने

 Batwa
 संख्या  €

 प्रस्तुत  किया  है  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या २२  बहुत
 सरल  है श्रौर  इसे  स्पष्ट

 करने
 की

 कोई
 आवश्यकता  नहीं  है

 र

 मूल  ash  में
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 अपने
 संशोधन  संख्या  २३  के  बारे में  कुछ  गंदा  कहना  चाहता  हूं

 ।
 वतमान  धारा

 ५८  क  अ्रन्तगत

 यदि  कोई  मतदान-पेटी  अवध  रूप  से  पीठासीन  पदाधिकारी  या  निर्वाचन  पदाधिकारी  के  कब्ज़े  ले  ली

 जाती  है  या  उसके
 साथ  छेड़-छाड़  की  जाती  है  या  यह  गुम  या  नष्ट  हो  जाती

 तो  उस  मतदान  स्थान

 के
 ठ

 चुनाव  शुन्य  हो  जाते  थे  इस  तरह  मतों  की  गणना  करने  में  श्रनावद्यक  रूप  से  विलम्ब  होता  है  |  इस

 कठिनाई को  दुर  करने  के  लिये  wa  यह  संशोधन दिया  गया  ताकि  निर्वाचन  पदाधिकारी  (  रिटर्निग

 उन  मतदान  स्थानों  को  छोड़  कर  जहां  ऐसी  श्रनियमिततायें  देखी  गई  रा  सब  मतदान  स्थानों

 की
 मतदान-पेटियों के  मतदान  की  गणना  को  पूर्ण  कर  सकें  |

 श्री  डाभी  :  मेरा  संशोधन  संख्या  १०  खंड  १३  के  बारे  में  है  ।  वर्तमान  अधिनियम  की  धारा

 ३३  के  भ्रन्तर्गत  उम्मीदवारों  द्वारा  नाम  वापस  लेने  की  अन्तिम  तिथि  कौर  मतदान  की  तिथि  में

 ३०  दिन  meat  है  ।  इसे  घटा  कर  २०  दिन  कर  देने  का  विचार  है  ।  मेरा  संशोधन
 है

 कि

 ३०  दिन  की  अवधि  बनाये  रखी  जाये  |

 हम  जानते  हैं  कि  निर्वाचन-क्षेत्र  इतने  बड़े  होते  हैं  कि इस  अवधि  में  उम्मीदवारों  के  लिये  उनका  दौरा

 करना
 बहुत  कठिन  हो  है  कौर  हम  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  उम्मीदवार  was  निर्वाचन-क्षेत्र  के  प्रत्येक

 ग्राम  का  दौरा  करे  ।  यदि  वह  ऐसा  न  करे  तो  वह  निर्वाचकों  के  सम्पर्क  में  कैसे प्रा  सकता है
 ?

 इसलिये

 में  माननीय  मंत्री  से  otter  करता  हुं
 कि

 मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जायें
 ।

 में  श्री  अ्रग्रवाल  के  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं
 कि

 प्रस्तावक
 को

 हटा  दिया  जाये
 ।
 में  पूछता

 हूं  कि  इस  व्यवस्था  से  कौन-सी  कठिनाइयां  उत्पन्न हुई  जिसके  कारण  ऐसा  किया  जा  रहा  है
 ?  क्यां

 उम्मीदवार  को  निर्वाचन-क्षेत्र  में
 एक

 भी  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  मिल  सकता  है  जिस  पर  कोई  संदेह  न

 हो  att  जो  किसी  तरह  से  भ्रमण  न  हो
 ?

 हमने  समर्थक को  तो  हटा  दिया  है  किन्तु  प्रस्तावक  को  किसी

 हालत  में  नहीं  हटाना  चाहिये  ।

 श्री  संजय  उस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हुं  जिस  में  यह  कहा  गया  है  कि

 नाम-निर्देशन  पत्र में  प्रस्तावक  के  होने  पर  नहीं  करना  चाहिये  ।  ऐसी  हालत  में  स्वयं  उम्मीदवार

 प्रस्तावक हो  सकता  है  ।  मेरे  पुरवाता  ने  पुछा है  कि  क्या  उम्मीदवार के  लिये  एक  प्रस्तावक  ढूंढ़ना

 हरसंभव  wet  यह  नहीं  है  ।  वह  चाहे  ऐसे  दस  व्यक्ति  ढूंढ़  परन्तु इस  पर  प्रा ग्रह  करने  का

 रिक  कारण  क्या है  ?  यदि  हम  समर्थक  को  हटा  सकते  तो  प्रस्तावक  को  हटाने  में
 भी

 क्या  प्रापत्ति

 हो  सकती  है  ।  उम्मीदवार  स्वयं  प्रस्तावक  हो  सकता  है  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  भी  यही  राय  प्रकट

 की  है
 कि

 प्रस्तावक  का  होना  श्रावश्यक  नहीं  है  ।

 मैं  उस  संशोधन
 का  विरोध

 करता  हूं  जिसमें  कहा  गया
 है

 कि  भारत
 के

 सभी  मतदाताओं
 को

 मत  देने के
 लिये  बाध्य  किया  जाना  चाहिये

 मैं  चाहता  हूं
 कि

 सब  लोग  मतदान में  भाग  लें  किन्तु इसे  अनिवार्य

 बनाने
 का  प्रशन  ही  उत्पन्न नहीं  होता  कौर  ऐसा  करना  श्रनावइ्यक भी  है  ।  इसका  इलाज  यह  है  कि

 निर्वाचकों  को  उचित  प्रकार  की  दिक्षा
 दी

 जाये  ai  उनमें  राजनैतिक  जागृति  बद्द  की  जाये  ।  मतदान
 को

 श्रनिवायं  बनाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  खंड  २६  के  सम्बन्ध  में  मेरा  संशोधन  संख्या  १२८  मतदान  अभिनेताओं की
 नियुक्ति  के  बारे  में  इसमें  कहा  गया  है  कि  पीठासीन  पदाधिकारी  को  उस  व्यक्ति  को  जो  उम्मीदवार

 द्वारा
 दए

 प्राधिकार-पत्र  पेश  करे  मतदान  अभिकर्ता के  रूप  में  काम  करने  की  श्रीमती  दी  जानी

 चाहिये  ।
 में  समझता  हूं

 कि
 ऐसा  wTfaare-Tt es  पेदा  कर  देना  काफ़ी

 मिल  अंग्रेजी  में  ।



 ३६४२  संशोधन )  १६  PEUX

 विधेयक

 [  at
 कृष्ण  चन्द्र  ]

 खंड  १९  के  सम्बन्ध  में  मैंने  दूसर ेसंशोधन  संख्या  Qu  में  यह  प्रस्ताव  रखा  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति

 जिसे  उम्मीदवार ने
 लिखितरूप

 से
 यथाविधि  अधिकृत

 केर  दिया
 उसका

 नाम
 वापस  लेने  के  लिये

 प्रार्थना
 कर

 सकेगा  कौर  इसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।  वर्तमान  उपबन्ध  यह  है  कि  केवल  तीन

 व्यक्ति  चुनाव  शभ्रभिकर्ता  श्र  प्रस्तावक--नाम  वापस  लेने  के  लिये  प्रार्थना  कर

 सकतें  हैं  ।

 एन०  बी०  चौधरी
 :  श्री  कृ०  क े०  बसु  प्रौढ़  मेरे  नाम  से  जो  संशोधन  संख्या  १२२

 है
 वह

 यह
 है

 कि
 हम

 धारा  ३६
 की

 उपधारा  (२)  के
 उपखंड

 में  ये  शब्द  जोड़ना  चाहते  हैं
 :

 परन्तु  ad  यह  है  कि
 जब  उम्मीदवार  जेल  में  तो  उम्मीदवार  के  हस्ताक्षर  के  या  उसकी

 सत्यता  पर  श्राप क्ति  न  की  जायें  4.0
 ~

 यह  बहुत  है  ।  उदाहरणतया  हमारे  सहयोगी  श्री  टी०  Ho  चौधरी  इस  समय  गोझा  जेल

 में  हैं
 ।

 महोदय  :
 क्या  उनके  हस्ताक्षर  जेल के  सुपरिटेंडंट  द्वारा  प्रमाणित  नहीं  किये

 जा  सकते  ?

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  इस  प्रकार  की  पुष्टि  करना  बहुत  कठिन  है  किसी  एक  व्यतीत  के  हस्ताक्षर

 तो  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  किन्तु  यदि  नाम-निर्देशन  पत्र  की  जांच  के  समय  कोई  विरोधी  at  पन्ट  व्यक्ति

 इस  पर  भ्रापत्त  तो  हस्ताक्षरों  की  वास्तविकता को  सिद्ध  करना  बहुत  कठिन  हो  जायेगा  ।  इसलिये

 ऐसे  मामलें  में  यह  आवश्यक  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  झ्राशय  का  शपथ-पत्र
 दे

 कि
 यह  हस्ताक्षर  वास्तविक

 तो  इस  शपथ-पत्र  को  स्वीकार  लेना  चाहिये  ।

 ठाकर  दास  भागने  :  मैं  माननीय  मित्रों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  कुछ  संशोधनों  के  सम्बन्ध

 में  बोलना  चाहता  हूं  ।

 सबसे  पहले  मैं  श्री  कामत  के  संशोधन  को  लेता  हुं  ।  इसके  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां
 तक

 इस

 अधिनियम  की  प्रस्तावना  का  सम्बन्ध  यह  उनके  इस  तर्क  का  पर्याप्त  उत्तर  है  कि  इसके  लागू

 करने  के  लिये  कोई  विशिष्ट  नियम  नहीं  है  ।  मैं  उनका  ध्यान धारा  १००  की  कौर  भी  दिलाता हूं
 ।

 किसी  ऐसे  विशिष्ट  नियम  की  आवश्यकता  नहीं  जिसमें  यह  उपबन्ध  हो  कि  यह  नियम  लागू  होंगे

 यह  अझ्रनावर्यक है  |

 धारा  ३६  में  शब्द  के  बारे  में  जो  तर्के  दिये  गये  वे  संगत  नहीं  क्योंकि  यदि वह

 पहली  या  बाद  की  धाराओं  को  देखें  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  कुछ  गतंव्य  बिल्कुल  विशिष्ट  है  |  निर्वाचन

 पदाधिकारी  द्वारा  की  जाने  वाली  प्रत्येक  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  नियम  नहीं  है  ।  इसलिये

 xed  अवश्य  रहना  चाहिये  ।

 जहां  तक  नाम:निर्देशन  के  का  सम्बन्ध  मुझे  याद  है  कि  जब  डा०  अम्बेडकर  ने  इस

 विधेयक  को  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  था  तो  मैंने  यह  संशोधन  रखा  था  कि  किसी  व्यक्ति  को  चुनाव  लड़ने

 की  अनुमति देने  से  पहले  उसका  नाम-निर्देशन  पूर्ण  हो  जाना  चाहिये  ।  उस  समय
 डा०  अम्बेडकर

 ने

 कहा  था  कि  ऐसा  उपबन्ध  sit  नहीं  किया  जा  सकता  था  किन्तु  १९५३ के  विधेयक  में  हमने  संशोधनों

 के  द्वारा  यह  उप बन  कर  दिया  था  कि  जब  तक  किसी  व्यक्ति  के  नाम-निर्देशन  पत्र  को  रूप  से

 स्वीकार  न  कर  लिया  उसे  चुनाव  लड़ने  का  अधिकार  नहीं  होगा  |  इसके  बाद  हमने  देखा  कि कैप्सूल

 ्र  अन्य  स्थानों  पर  किस  तरह  नाम-निर्देशन  पत्रों  को  तुच्छ  भ्राघारों  पर  भ्र स्वीकृत  कर  दिया  गया

 ग्रंग्रेजी  में  ।



 १६  LENG  लोक  प्रतिनिधित्व  (  द्वितीय  संशोधन )  ३.६४ रे

 विधेयक

 था  |
 अरब

 इस
 विधेयक  में  एक  कौर  नीति  अपनाई गई  है  ।  नाम-निर्देशन  पत्रों  को  तुच्छ  आधारों  पर  भ्र स्वीकृत

 नहीं  दिया  जा  सकेगा  ।  यह  उपबन्ध  इसीलिये  किया  गया  है  ।  समर्थक  भी  हटा  दिया  गया  है  अन्य

 संशोधन  भी  किये
 गये  हैं

 ।
 अरब  पत्रों  की  गलत  विकृतियों  के  बाद  उम्मीदवारों  को  चुनाव

 लड़ने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  |  एक  विशिष्ट  नियम  यह  भी  है  किसी  नाम-निर्देशन  पत्र  को  किसी  प्रकाशित

 चली  के  कारण  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा  ।

 चुनाव  के  आ्राधार  के  पम्ब्जघ  में
 भी

 एंक  बहुत  लम्बी  प्रक्रिया  है
 ।

 यदि  कोई  व्यतीत  grat  यह  कह

 कि  वही  उचित  व्यक्ति  है  कौर  उसे  या  निर्वाचक  को  पर्याप्त  समय  न  दिया  तो  जनता  को  संतोष

 नहीं  होगा  |  किन्तु  यदि  पर्याप्त  समय  दिया  तो  चुनावों  में  बहुत  विलम्ब  हो  जायेगा  ।  इसलिये  मेरा

 निवेदन यह  है  कि  हमें  लेखों  को  अ्रस्थायी  रूप  से  तय  करने  के  सिद्धांत  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहियें  महीं

 तो  चुनाव  उतनी  जल्दी  नहीं  हो  जितने  कि  होनें  चाहियें  ।  साक्ष्य  लेने  ax  भ्रमित  के  लियें  समय

 देने
 से  बहुत  विलम्ब हो  जायेगा

 ।  इसलिये  प्रवर  समिति
 ने  इस

 नियम  को  अपनाने  का
 सुझाव

 दिया है  ।

 मेरी  अन्तिम  बात  अनिवार्य  मतदान  के  बारे  में  है  ।  मैं  इसका बहुत  विरोध  करता  हुं  क्योंकि

 इस  देश  में  कभी  इसका  समय  नहीं  पाया  है  |  जब  लोग  प्रति  शिक्षित  हो  जायें  प्रौढ़  उनमें  राजनैतिक

 जागृति  उत्पन्न  हो  जाये  तब  ऐसा  उपबन्ध  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  भक्त  दर्शन :  उपाध्यक्ष  मैंने  इस  विधेयक की  धारा  १३  में  जो  संशोधन  संख्या  १

 की
 सुचना  दी  उसके  सम्बन्ध  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  पहले  अधिनियम में  यह  व्यवस्था

 की  गई  थी  कि  उम्मीदवारों  के  नाम  वापिस  लेने  की  अन्तिम  तिथि  से  कम  से  कम  तीस  दिन  के  बाद

 मतदान  हो  सकेगा  |  में  यह  बात  समझ  नहीं  पाया  हं  कि  प्रवर  समिति  ने  इस  सुझाव  को  क्यों  स्वीकार

 किया  है  कि  इस  nate  को  तीस  दिन  के  बजाय  बीस  दिन  कर  दिया  जाय  ।  माननीय  सदस्य  श्री  कृ०  Fo

 बसु  प्रौढ़  श्री  डाभी  ने  मेरे  संशोधन  का  समझें  किया  है  कौर  मैं  समझता  हुं  कि  इस  सदन  के  सब  सदस्य  इसन

 बात  पर  सहमत  होंगे  कि  इस  अवधि  में  लोक-सभा  के  निर्वाचन-क्षेत्रों में  alt  खास  कर  डबल-मेम्बर

 कांस्टीच्युएन्सीज़  सदस्यों  वाले  निर्वाचन-क्षेत्रों  )  में  यह  असम्भव है  कि  उम्मीदवार लोग  कम  से  कम

 पोलिंग  स्टेशन्ज  पर  जाकर  जनता  को  दर्शन  भी  दे  सकें--लोगों  को  प्रगति  शक्ल  भी

 दिखा  सकें  |  मैं  जानता  हूं  कि  यह  कठिनाई  तीस  दिन  में  भी  अधिक  सीमा  तक  दूर  नहीं  हो  परन्तु

 पहली  व्यवस्था  को  बदल
 कर

 इस  शारवती
 को

 कम  करना  तो  बहुत  ही  अ्रनावश्यक  है  शौर  बहुत  ही

 हानिकर है  ।

 मुझे यह  देखकर  बड़ा  ताज्जुब  gar  कि  मेरे  मित्र  श्री  कामत  ने  पहले  एक  संशोधन की  सुचना

 दी  थी  कि  इस  अवधि  को
 बीस  दिन  के  बजाय

 चौबीस  दिन कर  दिया  परन्तु  बाद  में  उन्होंने  दूसरी

 सूचना
 दी  कि

 इस  भ्र वधि  को  सोलह  दिन  कर
 जाय

 ।  मैँ  समझता  हूं  कि  हमारे  मित्र  श्री  कामत

 का
 ara  निर्वाचन-क्षेत्र में  इतना  प्रभाव  है  कि  उनका  नाम  जनता  में  पहुंचने  से  ही  वह  निर्वाचित  हो  सकते

 हैं  लेकिन  अरन्य  साधारण  उम्मीदवारों  के  बारे  में  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |

 श्री  कामत  :  आपकी  मेहरबानी है

 श्री  भक्त  दर्शन :  शर्त  विधि  मंत्री  से  मेरा यह  निवेदन  है  कि  यहां  पर  किसी  सिद्धान्त  का

 नहीं  है--यहां  तो  व्यावहारिक कठिनाई  का  प्रश्न है  कौर  इसी  दृष्टि  से  वे  इस  पर  विचार  करें
 ।

 जहाँ

 तक  मैं  सदन  की  भावना  को  समझा  वह  यह  है  कि  पहली  व्यवस्था  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  wit  तीस  दिन  की  wafer को  कम  नहीं  करना  चाहिये  ।  मेरे  मित्र  श्री  Ho  Ho  बसु  ने  चालीस
 नलकार

 fae  sas  में  ।



 ३६४४  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  १६  १९५६

 विधेयक

 [  श्री  भक्त  दर्शन |

 दिन  की  oats  रखने  की  मांग  की  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  मैदानों  में  तीस  दिन  में  काम  चल  सकता  है

 झर  इलैक्शन  कमीशन  आयोग  को  सुझाव  दिया  जा  सकता  है  कि  रेगिस्तानी  कौर
 जंगली

 क्षेत्रों  में  डेढ़  व  दो  महीने  तक  की  सुविधा  दी  जाय  ।  परन्तु  इस  अवधि  को  किसी  भी  अवस्था
 म

 घटाना  तो  नहीं  चाहिय े।

 श्री  एन०  राबिया  (  मैसूर--रक्षित-भ्रनुसुचित  जातियां  )  :  मुझे  ्र  अवार्य  मतदान  पर  बहुत  प्राप़्ति

 है  ।  हमारे  देश  के  मतदाता  बहुधा  कौर  सामान्यतया  अशिक्षित  हैं  |  उन्हें  मतदान  स्थान  पर  जाकर
 मत

 देने  के  लिये  बाध्य  करना  उचित  नहीं  है  |  मतदाता  को  स्वयं  अरपना  उत्तरदायित्व समझ  कर  रह  मत

 का  उपयोग  करना  चाहिये  अ्रनिवायंता की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  |

 इस  विधेयक  में  समेत  को  हटा  दिया  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जब  सैनिक  नहीं  रहा  तो
 किसी

 प्रस्तावक
 की  भी

 आवश्यकता
 नहीं  है

 ।
 इस  विधेयक  में  सुझाई  गई  सरल  चुनाव-विधि  के  अनुसार  किसी

 जिला  न्यायाधीश  द्वारा  यह  प्रमाणित  करने  का  उपबन्ध  नहीं  है  कि  द्रमुक  उम्मीदवार  अ्रनुसुचित  जाति

 का  है  |  इसी  तरह  किसी  उम्मीदवार  के  नाम  को  प्रमाणित  करने  के  लिये  प्रस्तावक  की  भी  झ्रावश्यकता

 नहीं  है  |  निर्वाचन  पदाधिकारी  को  उम्मीदवार  की  घोषणा  को  ही  नामनिर्देशन  पत्र  स्वीकार  करनें  के  लिये

 मान्य  समझना  चाहिये  ।

 श्री  टेक  चन्द  :  मैं  श्री  भक्त  दर्शन  कौर  अन्य  सदस्यों  के  भाषणों  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 तीस  दिन

 भी  चुनाव  की  तैयारी  के  लिये  भ्र पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  कौर  २०  दिन  तो  बहुत  ही  कम
 विशेषकर

 उन

 निर्वाचन-क्षेत्रों  के  लिये  जो  बहुत  दूर-दूर  तक  फले  हुए  हैं
 और  जिनमें  यातायात  के  साधन  भी  अच्छे नहीं

 श्री  भक्त  दर्शन  की  मैं  भी  एक  ऐसे  निर्वाचन-क्षेत्र से  निर्वाचित हुद  हूं  जिसका  कुछ

 भाग  मैदानों
 में

 है
 प्रो

 कुछ  पहाड़ों
 श्र  मैं  aaa  करता  हूं  कि  यदि  उम्मीदवार  निर्वाचकों  के  सम्पर्क

 में  न  कराया  तो  वे  शिकायत  करते  हैं  ।  मेरे  विचार  से  यदि  ३०  दिन  कौर  बढ़ायें  नहीं  जा
 तो

 इन्हें  कम  से  कम  घटाना  नहीं  क्योंकि  इन्हीं  दिनों  में  ही  चुनाव  प्रचार  ज़ोरों पर  होता है  कौर

 नाम-निर्देशन  से  पहले  वे  उम्मीदवार  ale  न  राजनैतिक  दल  पुरी  तरह  निश्चित  होते  हैं  ।

 पांच  वर्षों  में  एक  बार  ६  या  ७  दिन  कौर  देने  से  प्रशासन  कार्य  में  कोई  बाधा  नहीं  पड़ती  है  किन्तु

 उम्मीदवारों के  लिये  कौर  उनके  कार्यकर्ता द्र ों के  लिये  ये  दिन  बहुत  महत्वपूर्ण होते  इसलिये  सरकार

 को  यें  अतिरिक्त  ६,  या  ७  दिन  देने  में  कोई  संकोच  नहीं  होना  चाहिये  |

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  म  श्री  टेक  चन्द्र  से  सहमत  हुं  ।  किसी  द्वि सदस्यीय  निर्वाचन-क्षत्र

 के  सभी  ग्रामों  में  जाकर  लोगों  से  मिलने  के  लिये  कम  से  कम  ३०  दिन  का  समय  श्रावक  है  |

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता
 कि  मतदान  को  अनिवार्य  कर  दिया  जाये  क्योंकि  कई

 स्थानों  में  यह  होता  है  कि  जिन  उम्मीदवारों  को  धनिक  वर्ग  चाहता  है  उन्हें  यदि  मत  नहीं  मिलते  हैं  तो  यह

 धनिक  वर्ग  गरीब  लोगों  को  मतदान  करने  से  रोकते  हैं  ।  ऐसी  घटना  हाल  ही में  wer में  हुई  है  |

 श्री  पाटनकर  :
 जो  बातें  al  उठाई  गई  हैं  वह  बातें  सामान्य  चर्चा  के  समय  भी  उठाई

 गई  थीं  |  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  से  में  संशोधन  संख्या  €,  २२  भ्र  २३  का  निर्देश  करता  हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  २१  का  केवल  मुद्रण  की  एक  गलती  को  शुद्ध  करना  है
 ।

 संशोधन  संख्या

 में  कहा  गया

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति २५  के  बाद  यह  जोड़ा जाये

 धारा  २५  का  संशोधन :  मूल  अधिनियम की  धारा  २५  मैं  दाऊद  "
 के

 स  हत्या  मतदाताओं  के
 समूह

 शब्द रखें  जायेंगे  |
 basis  12.0

 ee

 मूल ८  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 मौजूदा  धारा २५  के  भ्रनुसार यह झ्रावश्यक है च् यह  आवश्यक  है  कि  मतदान  क्षेत्रों के  लिये  मतदान  केन्द्रों  का  उपबन्ध

 भी  किया  जाना  चाहिये  किन्तु  इससे  कुछ  व्यावहारिक  कठिनाइयां  उपस्थित  होती  हैं  क्योंकि  उक्त  धारा

 महिला  मतदाताओं के  विरुद्ध  जाती  है  ।  कई  नगरों  में  पुरुषों  wie  महिलाओं  के  लिये  पृथक  मतदान  केन्द्र

 विहित  किये  गये  थे
 ।

 इसलिये  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  हूं  जिसमें  कहा  गया  है

 शब्द  ‘polling  areas’
 ['  मतदान  के  बाद  group

 of  votersਂ

 मतदाताओं  के  समूह  शब्द  जायें  ।

 जैसा
 कि

 माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  उसी  नगर  में  कई  बार  मतदान को  अधिक  सुविधाजनक

 बनाने  के  लियें  एक  मतदान  स्थान  पुरुषों  के  लिये  प्रौढ़  एक  महिलायें  के  लिये  होता  है  |

 टीके Fo  Fo  बसु  :  क्या  इस  समय  ऐसी  कोई  व्यवस्था  हमने  इस  सम्बन्ध में  मांग  तो

 की
 थी

 किन्तु  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।

 श्री  पाटनकर
 :

 कुछ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  स्थानों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  ।  इसलिये  इस  प्रयोजन
 bas  ~

 के  लिये  ag  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  कौर
 मैं

 उसे  स्वीकार  कर  लेने
 के

 पक्ष  में  ,

 संशोधन  संख्या  २३  में  कहा  गया  है

 पृष्ठ  १४  खंड  ३४  के  स्थान  पर  यह  रखा

 घारा  ८  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा  जाना  ।  मुख्य  अधिनियम की  धारा  ५८  के  स्थान

 पर  निम्न  दाऊद  रखे  जायेंगे ।

 Us.  मतदान  पेटियों  श्रादि  के  नष्ट  हो  जाने  की  स्थिति  में  पुनः  मतदान  ।  (  १)  यदि  किसी  चुनाव

 किसी  मतदान  केन्द्र  में  अथवा  मतदान  के  लिये  निर्धारित  किसी  स्थान  में  काम में  लाई

 गई  कोई  मतदान  पीठासीन  अधिकारी  अथवा  निर्वाचन  अधिकारी  की  अभिरक्षा  से

 may  तरीके  से  निकाल  ली  जाती  या  उसके  साथ  किसी  प्रकार  की  छेड़छाड़  की  जाती

 या  अथवा  जानबूझ  कर  नष्ट  कर  दी  जाती  खो  जाती है  अथवा  नष्ट हो  जाती

 ate यदि  निर्वाचन  भ्रमणकारी  का  समाधान  हो  जाये  कि  जो  बातें  हुई  हैं  उनके  परिणामस्वरूप

 उस  मतदान  केन्द्र  में  या  स्थान  में  किये  गये  मतदान  का  परिणाम  जाना  नहीं  जा  सकता है

 तो  वह
 ०  पै

 ऐसी  बातें  हो  सकती  हैं  क्योंकि  हमारे  यहां  बड़े-बड़े  चुनाव  क्षेत्र  हैं
 ।

 यदि  ऊपर
 दी

 गई  बातों  में  से

 कोई  एक  भी  बात  हो  जाती  है  तो  इन  बातों  को  करना  श्रावक  हो  जाता  है  :

 उस  मतदान  केन्द्र  या  उस  स्थान  में  हुए  मतदान  को  प्रभावशून्य  घोषित

 मामले  की  सूचना  निर्वाचन  शभ्रायोग  झ्र ौर  उपयुक्त  अ्रधिकारियों  को

 निर्वाचन  झ्रायोग  की  पूर्व  सम्मति  से  कोई  दिन  निश्चित  प्रौर  मतदान  कन्द  स्थान

 में  मतदान  करनें  के  लिये  घंट  निर्धारित  कौर
 पै

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  कोई  मतदान  पेटिका  नष्ट  हो  जाती  है  या  जब  कोई  गड़बड़ी  की  जाती

 है
 तो

 निर्वाचन  आयोग  को  सुचना  दी  जाती  है  कौर  वह  निर्वाचन के  लिये  आदेश  देता है  ।  क्या  प्रक्रिया

 यही
 है  ?

 fat  पाटनकर  :  यह  कार्य  निर्वाचन  अधिकारी  करेगा  किन्तु  इसके  लिये  निर्वाचन
 आयोग  की

 पूर्व  सम्मति  aaa  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 ~  ५, ०५,

 att  जब  निर्वाचन अधिका  री ठाकर  दास  भागने :  कई  मामलों  में  नियम  शिथिल  किये  गय  थ

 ने  यह  देखा  कि
 मतदान  पेटिका  पर  मुहर  ठीक  से  लगी  नहीं  थी  या  टूट  गई  थी  तो  उसने  स्वयं  यह  आदेश

 दे  दिया
 कि

 उस  विशिष्ट  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मतदान  होगा  ।  यह  बात  गुड़गांव  जिले  में  मेरे

 क्षेत्र में  हुई  है  ।

 श्री  पाटनकर  :  कई  मामलों  में  देखा  गया  कि  मतगणना  भी  विलम्ब  से  की  गई  ।  इसलिये  इन

 संशोधनों का  उद्देश्य  केबल  मतदान  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  बढ़ाना  है  ।  इसलिये  मैं  संशोधन  संख्या  &,  २२

 और  २३  को
 स्वीकार  लेने

 का
 विचार  करता  हूं

 ।

 माननीय  महिला  सदस्य  श्रीमती  खोंगमेन  ने  एक  बात  उठाई  थी  ।  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  मुख्य

 अधिनियम की  धारा  ५  में  जो
 कुछ  कहा  गया  है  वह  संविधान  के  अनुच्छेद  ३३२ (&)  की

 बलि
 के  समान  ही  है

 ।
 जब  तक  वह  उपबन्ध  संविधान  में  मौजूद  हैं  तब  तक  मेरा

 ख्याल  हैं  कि  सभा  को

 उसमें
 किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  करने  की  शक्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्रीमती  खोंगमेन ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  संविधान  में  संशोधन

 किया  जाये
 ।

 उसे  पहले  किया  जाना  है  ।

 पाटनकर  :  ऐसी  स्थिति  में  मामले  को  किसी  भिन्न  स्तर  पर  ate  भिन्न  तरीके से  लेना  होगा  ।

 लन  क  बाद  उस  पर
 aN  उ

 यदि  श्राप  चाहें  तो  श्रीराम  सरकार से  परामर्श  कर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 श्रीमती  खोंगमेन  :  क्या  माननीय  मंत्री  मुझे  यह  भ्राइवासन दे  सकते  हैं  कि  संविधान में  संशोधन

 करने के  लिये  ag  आवश्यक संशोधन  प्रस्तुत  करेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही तो  करनी  है  किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि

 संविधान  में  संशोधन  करने के  बारे  में  वह  कोई  झ्राइवासन नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  पाटेकर  :  मैं  इस  मामले पर  पूर्ण  सहानुभूति से  विचार  करूंगा  कौर  जो  कुछ  हो  बि

 वह  किया  जायेगा  ।  मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  |

 श्री  कामत  सदा  की  भांति  एक  बात  उठाई  कि  इस  अधिनियम  को  जम्मू
 शर

 पर

 लागू  क्यों  नहीं  किया  गया  कौर मैं  उनकी  भावनाश्रों को  समझता  हूं  ।  यह  सरकार  डरती है  या  उसमें

 इतना साहस  नहीं  इस  तक॑  वितर्क  में  मैं  नहीं  पड़ूंगा  ।  मौजूदा  उपबन्ध  राज  जिस  प्रकार
 कौर

 इस  शभ्रधिनियम  के  उपबन्धों  को  जम्म  काश्मीर  पर  लाग  करने  के  लिये  राष्टपति ने  जो  श्रादेद

 जारी  किया  उसे  देखते  हुए  मेरा  ख्याल  है  कि  हमें  ऐसी  कोई  शक्ति  नहीं  है  ।  सामान्य  प्रदान  के  अतिरिक्त

 मैं  यह  कह  सकता  हुं  कि  जहां  तक  राज्य  के  प्रशासन  का  सम्बन्ध  है  ।  अरब  तक  हमारा  अनुभव  प्रायः
 सभी

 मामलों  में  यह  रहा  है  कि  हमारे  द्वारा  पारित  अधिनियमों  उदाहरणार्थ हिन्दू  विवाह
 अधिनियम

 को  स्वीकार  कर  लेने  के  बावजूद  इस  बात  के  कि  इन  भ्र धि नियमों  को  हम  तत्काल  ही  जम्मू  प्रौढ़  काज़मी
 र

 पर  लागू  नहीं  कर  सके  उसे  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जो  कुछ  कार्यवाही  हम

 यहां  करते  हूँ  उसका  अनुसरण  वह  wat  निर्वाचन  अधिनियम  पर  विचार  करते  समय  करेंग े|

 श्री  कामत  :  इसे  निर्वाचन  भ्रायोग  क्यों  नहीं  करता  है
 ?

 श्री  पाटनकर  :  संविधान  के  भ्रनुसार  जो  बात  हम  नहीं  कर  सकते  हैं  उसे  करने  के  लिये  इस  समय

 यह  रुख  अ्रपनाना ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  कामत  वह  दिन  कभी  नहीं  aaa  |

 श्री
 राघवाचारी  :  कया  मैं  एक  प्रदान  पुछ  सकता  हूं

 ?

 मूल ८  sat में  | |
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  मंत्री  उत्तर  देना  चाहें  तो  माननीय  सदस्य
 थ्

 सकते हैं  ।

 rat  :
 जहां  तक  जम्मू  शर  काश्मीर  का  सम्बन्ध  श्राप  यह  देखेंगे  कि  अनुच्छेद

 ३२६  द्वारा  उसे  जम्मू  शर  काश्मीर  पर  लागू  किया  गया  है  कौर  इसका  सम्बन्ध चुनाव  के  बारे  में
 निर्वाचन

 wae  की  सामान्य  शक्तियों  कौर  मतदाता  सूची  तैयार  करने  से  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  अन्य  भ्रनुच्छेद

 ३२८  जिसका  सम्बन्ध  मतदाता  सूची  तैयार  करने  से  लागू  नहीं  होता है  श्र  निर्वाचन  आयुक्त

 का  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है
 ।

 यहां  कुछ  अ्रसंदिग्धता  है  जिसे  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये
 ।  .

 श्री  पाटनकर  :.  जहां  तक  इस  प्रकार  के  विधान  का  सम्बन्ध  है  मेरा  ख्याल  है  कि  उस  जटिल

 उलझे  हुए  प्रदान  के  बारे  में  जो  कुछ  संभव  है  किया  जायेगा  ।  उस  ara पर  मैं  किसी  कठिनाई  की  आशंका

 करना  नहीं  चाहता  ।  किन्तु  किसी  ऐसी  बात  को  उस  तरीके  से  करना  ,  जो  संविधान  के  भ्र तु सार  निषिद्ध

 शर  व्यावहारिक दृष्टिकोण  से  अवांछनीय  एक  गलत  प्रक्रिया  होगी  ।  मेरा  ख्याल  है  इस  पर  अ्रधघिक

 चर्चा  करना  आवश्यक नहीं  है  ।

 दो-तीन  बातें  उठाई  गई  थीं  ।  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  जिसका  सम्बन्ध  मतदान

 के  तुरन्त  बाद  ही  निर्वाचन  अधिकारी  द्वारा  अविलम्ब  मतगणना  किये  जाने  से  है  ।  चुनाव  प्रायोजित करने

 के  लिये  हमें  जो  कर्मचारी  उपलब्ध  हैं  उनकी  संख्या  है  यह  मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  ।  जैसा  कि

 मैंने  इसके  पूवे  कहा  था  कि  देश  भर  के  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारियों  का  एक  सम्मेलन  स्तर  था  ।  उन्होंने

 शिकायत  की  थी
 कि

 aa  भी  चुनाव  के  लिये  योग्य  अधिकारी  प्राप्त  करना  उनके  लिये
 अत्यन्त  कठिन

 है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यद्यपि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  मतगणना  शीघ्रातिशीघ्र  हो  इस  समय  इस

 प्रकार  का  रुख  झ्र पना ना  सही  नहीं  होगा  ।

 मित्र  श्री  देशपांडे  के  संशोधन  के  बारे  मैं  इस  प्रश्न  के  इतिहास  को  बताता  हूं  ,

 मैं  are  करता  हूं  कि  उनकाਂ  इससे  समाधान  होगा  ।  बात  यह  है  कि  गत  निर्वाचनों  के  हमने  पेप्सू

 में  यह  देखा
 कि

 कई  निर्वाचन  याचिकाओं  का  आधार  ही  नाम
 निर्देशन-पत्र  की  अ्रनुचित  स्वीकृति या

 अस्वीकृति  था
 ।

 उस  अवस्था  में  केवल  इस  से  सम्बन्धित  एक  समिति  विधेयक  इस  सभा  में

 प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  एकाएकी  एक  प्रवर  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  ।  चूंकि  उस  विधेयक  का  सम्बन्ध

 समूचे  अधिनियम  से  नहीं  था  इसलिये  प्रवर  समिति जिसका  एक  सदस्य मैं  भी  भरसक  प्रयत्न

 किया
 |  श्री  वी  ०  जी०

 देशपांडे
 के  संशोधन  के  समान  एक  सुझाव  उस  समय

 भी
 दिया  गया  था

 |

 गत्वा
 यह  पाया  गया  कि  सुझाव  अव्यवहार्य था  |  यदि  जिलाधीश  अथवा  उच्च-न्यायालय में  मामला  दायर

 करने  की  शभ्रनुमति  श्राप  एक  बारगी  ही  दे  देते  हैं  तो  एक  साथ  चुनाव  आयोजित  करने  का  प्रयोजन

 हो  जायेगा  ।  इसके  विस्तार  में  जाने  की  आवश्यकता  इस  समय  नहीं  है  ।  वह  सर्वविदित  है  ।  श्री एन  ०

 tho  चटर्जी  कौर  मेरे  प्रत्य  वकील  मित्र  उन्हें  जानते  हैं  ।  यदि  एक  बार  श्राप  यह  उपबन्ध  करते हैं
 तो

 संविधान  में  निहित  उपबन्धों  के  द्वारा  मामले  को  कितनी  आसानी  से  कितने  afer  समय  तक  विलम्बित

 किया  जा  सकता  है  उसकी  कल्पना  मैं  नहीं  कर  सकता  |  इसलिये  विधेयक  के  सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही

 न
 की  जाये  यही  उचित  समझा  गया

 |
 विधेयक  को  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लें  लियां  गया  था

 ।
 उसके

 बाद  हमने  एक  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जिसका  सम्बन्ध  समूचे  अधिनियम  से  है  ।  प्रवर  समिति

 जिसके  अध्यक्ष  पंडित  ठाकुर  दास  जैसे  परिश्रमी  सदस्य  यह  दिखा  दिया  है  कि  समूचे
 मामले

 को  किस प्रकार  हल  किया  जा  सकता  है  कौर  मेरा  ख्याल  है  कि  भ्रन्ततोगत्वा  प्रवर  समिति  जिस  हल  पर

 पहुंची  है  वह  न्यायोचित  है  ।  मुकदमेबाजी  की  कोई  संभावना न  रखते  हुए  कि  प्रवर  समिति  ने  यह  देखने

 का  प्रयत्न किया  है
 कि

 जो  कुछ  पेप्सू  में  हम्ना  है  उसकी  पुनरावृत्ति
 न

 होने  पाये
 ।

 हमने  समूची  प्रक्रिया  को

 सल  अरगजी  में
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 [  श्री  पाटनकर

 सरल  बना  दिया  है  |  प्रवर  समिति  ने  उस  पर  कार्यवाही करके  उपबन्धों को  बदल  दिया  है  |  उनका

 पालन  करना  अधिक  अच्छा है  ।  हम  ऐसे  परिवर्तन नहीं  करना  चाहते  हैं  जिन्हें  प्रतुपयुक्ट १  समझा

 शर  पाया  गया  हो  |

 जहां  तक  २०  या  ३०  या
 Vo

 दिनों  का  सम्बन्ध है  यदि  उपबन्धों  की  जांच  सावधानी से  की

 जाये
 at  यह  देखा  जायेगा  कि  २०  दिनों  की  अवधि  न्यूनतम  अवधि  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जहां  प्रतीक

 समय  की  भ्रावश्यकता  है  वहां  निर्वाचन  इस  बात  का  उपबन्ध  करने  का  यथा शक्य  प्रयत्न  करेगा

 कि  चुनाव  प्रायोजित  करने  कौर
 तिथि

 निर्धारित  करने  में  लोगों  को  श्रनावश्यक  सुविधा
 न

 हो  कौर  यथा

 संभव  चुनाव  उन  कठिनाइयों  कौर  जटिलताओं  से  मुक्त  हों  जिन्हें  कि  आवश्यक  आदेश  देकर  दूर  किया

 जा  सकता  कौर  इसी  बात  के  लिये  हम  इच्छा  हैं  ।  इसलिये  माननीय  सदस्यों  को  इस  पर  उत्तेजित

 नहीं  होना  चाहिये
 ।  जो

 कुछ  उपबन्ध  किया गया  है  वह  न्यूनतम  है  कौर  अधिकतम नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  आशंका हो  सकती  है  कि  यदि  ३०  दिनों की  न्यूनतम  अवधि  को

 घटा कर  २०  दिन  कर  दिया  गया  तो

 श्री  पाटनकर
 :

 यह  सच  है  ।  arin  हैं  ।  किन्तु  इसका  एक  शोर  पहलू है  ।  केवल  इसलिये

 कि
 कुछ  क्षेत्रों में  २०  दिनों  की  न्यूनतम  अवधि  भ्र पर्याप्त  हमें  ग्रंथि  को  बढ़ाना  नहीं  चाहिये

 ।

 हम  सभी  निर्वाचनों  में  निर्वाचित  हुए  हैं  और  जानते  हैं  कि  जितना  afer  समय  बीतता  जाता  है
 ।  उतनी

 ही  ates  मानसिक  चिन्हाये  बढ़ती  जाती  यदि  ऐसा  करना  झ्रावश्यक  gat  तो  rasa  किया  जायेगा ।

 यह  बात  नहीं  है  कि  वह  कोई  एकपक्षीय बात  है  ।  मामले  के  दो  पहलू  हैं
 ।

 योजना  पर  विचार

 करते हुए  मेरा  ख्याल  है  कि  उसमें  किसी  प्रकार की  आशंका  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  यदि  कुछ  मामलों

 में  न्यूनतम  अवधि  के  कारण  कठिनाई  उपस्थित  होती  है  तो  उसे  हल  किया  जा  सकता  है  ।  आशंका के

 लिये  निस्संदेह  गुंजाइश  है  ।  मेरा  ख्याल है  कि  वास्तव  में  निर्वाचन  आयोग  जिस  तरीके  से  कार्य  कर  रहा

 है  वह  संतोषजनक है  ।  इस  मामलें  में  हमें  अनावश्यक  नहीं  होनी  चाहियें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  बरत  पूछते  हैं  तो  उन्हें  कम  से  कम
 अपने  स्थान

 पर  खड़े  होकर
 प्रश्न

 पूछने  का  कष्ट  करना  चाहियें
 |

 fat  TEEHT  :  मेरा  ख्याल  है  कि  मैंने  सभी  बातों  को  स्पष्ट  कर  दिया  है
 ।

 श्रनिवारये

 मतदान  के  बारे  में  बात  उठाई  गई  है
 ।

 मैं  यह  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  केवल  आस्ट्रेलिया

 बेल्जियम  इन  दो  देशों  में  ही  श्रीनिवास  मतदान  होता  संभव  है  कि  वह  मतदाता  काफी  दिक्षित हों

 श्र  वहां  संचार  के  साधन  हमारे  देश  से  भ्रमित  tes  हैं  इस  उद्देश्य के  साथ  मेरी  सहानुभूति है  किन्तु

 मेरा  ख्याल  है  कि  eat  की  संवैधानिकता के  भ्र ति रिक्त  यह  अ्रधिक  अच्छा  होगा  कि  हम  जनता को

 मतदान  करने  के  लिये  बाध्य  न  करें  ।  हमने  इसे  कठिन  पाया  है  ।
 aN

 जिन  संशोधनों  के  बारे  में  मैंने  यह  कहा  है
 कि

 मैं  उन्हें  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  हूं  उनके

 रिक्त  मुझे  यह  कहने  में  खेद  है  कि  मैं  किसी  अन्य  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हूं
 ।  निस्संदेह

 प्रवर  समिति  के  कार्य  झारम्भ करने से पूर्व से ही करने  से  पूर्व  से  ही  मतभेद  रहे  हैं  ।  यद्यपि  हमने  यथासाध्य  सभी  मतभेदों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवश्यक  की  है  तथापि दुर्भाग्यवश  बहुमत  उनसे  सहमत  नहीं  हो

 सका  है  भ्र ौर  मेरे  ख्याल  में  अ्रधिनियम  को  जैसा  वह  है  उसी  रूप  में  छोड़  देना  alas  प्रिया  ।

 श्री के०
 क्०

 प्रतिवाद  मतदान  के  बारे  में  आपकी  राय  क्या  है  ?

 श्री  पाटनकर
 :

 यह  तो  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  भ्र निवार्य  मतदान  एक  ऐसी  बात  है  जिससे

 चुनाव  के  सुविधा  जनक  होने  के  बजाय  उनमें  कठिनाइयां  उत्पन्न  होने  की  संभावना  है
 ।

 मूल  ग्रंग्रेजी  में  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४१  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  भ्र स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 खंड  ३  विधेयक  का  अंग  नर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्रीमती  खोंगमेन
 :

 माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रदत्त  श्राइवासन को  देखते  हुए  मैं  aos  संशोधन  संख्या

 १४२  को  वापिस  लेना  चाहती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  लोक-सभा  माननीय  महिला  सदस्या  को

 उनका  संशोधन  वापिस

 लेने  की  अनुमति देती  है  ?

 माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  सभा  की  ऋतुमति  से  वापिस  ले  लिया गया

 हुए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४२  और  ४३  मतदान के  लिये  रखे
 गये  तथा  स्वीकृत

 खण्ड  ६  कौर  ८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ६  दौर  ४५१

 मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  विधेयक  का  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  €  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  Lo  मतदान  के  लिये  रखा
 गया

 तथा  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १०  विधेयक  का  अंग  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  १०  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  set यह  है  कि

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २५  के  बाद  निम्न  भ्रंश  रखा  जाये
 :

 "10  A.  Amendment  of  Section  25.  In  section  25  of  the  Principal  Act  after

 the  words  ‘Polling  areas’  the  words  ‘or  Groups  of  voters’  shall  be

 inserted.”’

 [  घारा  २५  मूल  अधिनियम  की  धारा  २५  में  क्षेत्रोंਂ  शब्दों  के

 पश्चात्‌  मतदाताओं
 के  समूहਂ  शब्द  रखे  जायेंगे ਂ|

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  हुआ  ।

 fat  अंग्रेजी  में  ।
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 उपाध्यक्ष  द्वारा  एक  नये  खण्ड  १०  क  के  सम्बन्ध में  संख्या  Us,  १५०  श्र  १५१

 मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 ह
 खण्ड  १०  क  विधेयक का  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  १०क  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५२  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ११  विधेयक  का  अंग  ऑफ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  १,  ५३,  ६२,  €€,  १००  कौर  १०१  मतदान  के  लिये

 रखे  गयें  तथा  स्वीकृत हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह है यह  है  :.

 खण्ड  १३  विधेयक  का  अंग
 बने

 ,

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gal  |

 खण्ड  १३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 as  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३४,  ६३,  oR,  १०३,  १०४,  YoY,  १०६,  Yow,  १०८,

 १४५३  शर  ye  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १४५  विधेयक  का  तग  बैंक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ः  |

 खण्ड  १५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 खण्ड

 १६  से  सम्बन्धित
 संशोधन  संख्या  08,2 2o,  १११,  ११२  कौर

 ११२  मतदान  के  लिये
 रखे  गये

 तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १६  विधेयक  का  श्री
 ह

 बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खण्ड  १७  से  सम्बन्धित  संशोधन  संख्या  ११४,  ११४  ११६  मतदान

 परम के  लिये  रख  गये  तथा  स्वीकृत  हुए
 ५ भ्रंग्रेजी  में  ।



 लोक  प्र १६  PEXG  ्  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  २६१५१

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 ड ny

 खण्ड  १७  विधेयक  का  AT  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खण्ड  १७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ११७,  ११८,  2&,  ११०,  १२१,  १२२,  १२३,  १२४

 R&,  १५६,  प्रौढ़  १५७  मतदान  के  लिये  Ta  गये  तथा  भ्रस्बीकृत  हुए  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  १८  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खण्ड  LE  से  सम्बन्धित संशोधन  संख्या  ६४,  Vo,  LV,  Rxe  MIT

 १८४  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 खण्ड  १€  विधेयक  का  रख  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  <3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  २०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खण्ड  २१  से  सम्बन्धित  संशोधन  संख्या  १२६,  १२७  शर  श्मीर  मतदान

 के  लिये  रखें  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 जां
 खण्ड  २१  विधेयक  का  अंग  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २१  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खण्ड  २२  से  4.0  तक  विधेयक  में  we  दिये  गये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खण्ड  २६  से  सम्बन्धित  संशोधन  संख्या  १२८  मतदान  के  लिये  रखा

 गया  तथा  स्वीकृत  FAT  ।

 महोदय  :
 प्रदान  यह  है

 खण्ड  २६  विधेयक  का  लग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  खण्ड  २७  से  सम्बन्धित  संशोधन  संख्या  ५४.  मतदान के लिये  रखा

 गया  तथा  स्वीकृत

 fra  wast  में  ।



 वेदर  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  १२  PEUR

 विधेयक

 महोदय :

 बने खण्ड  २७  friars
 म
 का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २८  से  ३१  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय :  अरब  मैं  संशोधन  संख्या  २२  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा

 ।  इस
 संशोधन

 को  सरकार नें  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  देन
 में  बावद

 ”
 [  ]

 के
 स्थान  पर  शब्द  has

 0.0
 [  रहा

 रखा  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २ भ्र  १८६  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 हुए
 1

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 खण्ड  ३  संबोधित रूप  विधेयक का  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 खण्ड  ३२,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३३  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 महोदय  :  में  खण्ड  ३४  के  संशोधन  संख्या  २३  को  मतदान के  लिये  प्रस्तुत  करूगा
 |

 श्री के०  के०  बसु
 :  इस  संशोधन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है

 कि
 निर्वाचक  पदाधिकारी  निर्वाचन

 को  प्रबंध  घोषित  कर  सकता  है  ।  परन्तु  यह  तो  निर्वाचन  की  योजना  के  बिल्कुल  ही  विपरीत  इस

 लिये  मेरा  सुझाव  है  कि  संशोधन  के  इस  भ्रंश  को  से  प्रस्तुत  किया  जायें  ।

 महोदय  :
 यदि

 माननीय  सदस्य  किसी
 संशोधन

 के  एक  भ्रंश  से  सहमत  नहीं  हैं  तो

 वह  उसको  स्वीकार कर  सकतें  हैं  ।  परन्तु  संशोधन
 को

 तो  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  ही  जायेगा
 |

 प्रशन यह  है

 पृष्ठ  Pv

 खण्ड  ३४  क  स्थान  पर  यह  रखा  जाय

 “
 3  ८  Substitution  of  new  section  for  section  section  58  of  the

 Principal  Act,  the  following  section  shall  be  substituted,  namely

 58.  Fresh  poll  in  the  case  of  destruction,  etc:,  of  ballot  boxes.  (1)  If  at

 any  election,  any  ballot  box  used  at  a  polling  station  or  at  a  place
 fixed  tor  the  poll  is  unlawfully  taken  out  of  the  custody  of  the

 presiding  officer  or  the  returning  officer,  or  is  in  any  way  tampered

 with,  or  is  accidentally  or  intentionally  destroyed,  lost  or  damaged,
 and  the

 returning»
 officer  is  satisfied  that  in

 consequence
 thereof

 es

 मल ८५  म्रंग्रेजी में  ।



 १६  २९४५६  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन ) )  २६  ५३

 विधेयक

 the  result  of  the  poll  at  that  polling  station  or  place  cannot  be

 ascertained,  he  shall—

 (a)  declare  the  polling  at  that  polling  station  or  place  to  be  void;

 (b)  report  the  matter  forthwith  to  the  Election  Commission  and  to

 the  appropriate  authority;

 (c)  with  the  previous  approval  of  the  Election  Commission,  appoint

 a  day,  and  fix  the  hours  for  taking  a  fresh  poll  at  the
 polling

 station  or  place;  and

 (d)  notify  the  day  so  appointed  and  the  hours  so  fixed  by  him  in

 such  manner  as  the  Election  Commission  may  direct.

 2.  The  provisions  of  this  Act  and  of  any  rules  or  orders  made  thereunder

 shall  apply  to  every  such  fresh  poll  as  they  apply  to  the  origin

 धारा  ५८  के  स्थान  पर  नयी  धारा  का  रखा  जाना
 :  मूल  अधिनियम

 घारा  ५८  के

 स्थान  पर  यह  धारा  रखी  प्रधा
 :

 ५८.  मतदान-पेटियों  के  नष्ट  हो  जाने  शादी  की  अवस्था  में  मतदान  :  (१)  यदि  किसी

 निर्वाचन  किसी  मतदान  केन्द्र  अथवा  मतदान  के  लिये  किसी  स्थान  में  काम  में

 लायी  गयी  किसी  मतदान-पेटी  को  पीठासीन  पदाधिकारी  अथवा  निर्वाचन  पदाधिकारी  की

 अभिरक्षा  से  wag  रूप  से  ले  लिया  जाता  अथवा  उसके  किसी  प्रकार  की  छेड़-छाड़

 को
 जाती  अथवा  वह  दुर्घटनावश  या  जान॑-बूझ  कर  नष्ट  कर  दी  जाती

 खो
 जाती  है  अथवा

 टूट-फूट  जाती  कौर  निर्वाचक  पदाधिकारी  को  निश्चित  हो  जाता  है  कि  उसके

 स्वरूप  उस  मतदान  केन्द्र  अ्रथवा  स्थान  पर  हुए  मतदान  के  परिणाम  को  सुनिश्चित  नहीं  किया

 सकता  तो  वह

 उस  मतदान  केन्द्र  अथवा  स्थान  में  हुए  मतदान  को  शून्य  घोषित  कर

 निर्वाचन  आयोग  अथवा  उचित  प्राधिकारी  को  तुरन्त  उस  विषय  की  सूचना

 निर्वाचन  झ्रायोग  के  पूर्वानुमोदन  उस  मतदान  केन्द्र  अथवा  स्थान
 पर  पुनः  मतदान

 के  लिये  कोई  दिन  नियत  करेगा  श्र  मतदान  का  समय  निश्चित  कौर

 उसके  द्वारा  इस  तरह  नियत  दिन  कौर  निश्चित  समय  को  ऐसी  रीति  जैसा  किं  निर्वाचन

 ग्रा योग  निर्देश  अधिसूचित  करेगा  |

 (२)  इस  शझ्धिनियम  at  इसके  अन्तर्गत बनाये  गयें  किन्हीं  नियमों  aaa  आदेशो ंके  उपबन्ध

 प्रत्येक  ऐसे  नये  मतदान  पर  लागू  होंगे  जैसे  कि
 वे  मूल  मतदान  पर  लागू  होते  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 “
 कि  खण्ड  ३४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  पवन

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खण्ड  ३४,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १८७
 mde

 २११  मतदान  के  लिये  रखे
 गये

 Sn  a
 अस्वीकृत  हुए  ।

 ह

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 रे  ६५  लोक
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 संशोधन )  १६  PEXG

 विधेयक

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह है यह  है  :

 खण्ड  ३५  विधेयक  का  रंग
 ~

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ३५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३६  से
 ४०

 तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 एक  प्रस्थापना  है  कि  खण्ड  ४१  कौर  ४२  पर  दो  ४३  से  ६४  पर  एक

 खण्ड
 ६५

 पर  दो  घंटे  कौर  खण्ड  ६६  से  ८३  पर  एक  घंटे  विचार  किया
 जाये  |

 को  यह  स्वीकार्य है  ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 खण्ड  ४१  श्र  ४२  के  साथ  ही  हमको  खण्ड
 ४७  को  भी  ले  लेना

 चाहिय े।

 महोदय
 :

 खण्ड  ४१,  ४२  ४७  को  एक  साथ  लिया  जा  सकता  है  ।  क्या दो  घंटे

 काफी  होंग े?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 हम  खण्ड  ४१,  ४२  ग्रोवर ४७  को  जिनके  लिये दो  घंटे  निर्धारित

 कर  दिये  गये  जो  माननीय  सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  वह  १५  मिनट  के  भीतर  अपने

 संशोधन  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दें  |

 खण्ड  ४१,  ४२  कौर  ४७

 श्री  बी०  जी०  न् दद्मापाड  मैं  अपने  संख्या  ७०,  ७१,  ७२  को प्रस्तुत करता  हूं  ।

 मेरा  पहला  संशोधन  यह  है  कि  पृष्ठ  १६  में  से
 मान्यताप्राप्त

 शब्द  निकाल  दिया  जायें  कौर  दूसरा

 संशोधन यह  है  कि  पृष्ठ  १६  में  पंक्तियां ३१  से  ३३  निकाल दी  जायें  ।  इन  पंक्तियों में  मान्यताप्राप्त दल

 की  व्याख्या दी  हुई  है  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  दलਂ  की  कहीं  भी  परिभाषा नहीं  दी  गयी

 है  ऐसा  लगता है  कि  ये  शब्द  जैसे  चुपके  से  ग्रा  गयें  हों  ।  यह  विधेयक  ak  इसके  सारे  विचार

 विदेशी से  जान  पड़ते  हैं  ।  *
 पिछले  सामान्य  निर्वाचनों  में  दलों  के  लिये  चिन्ह  निर्धारित  करने  में  निर्वाचन

 आयोग  को  बड़ी  कठिनाई  हुई  थी  |  चिन्ह  नियत  करने  के  लिये  कुछ  दलों  को  मान्यता  दी  गयी
 थी

 कुछ  दलों  के  चिन्ह  निश्चित
 न

 करने  का  कारण  निर्वाचन  शभ्रायोग  नें  यह  बताया  कि  वे  राजनीतिक  अथवा

 ay  किसी  प्रकार  के  दल  नहीं  हैं  ।

 बर्मन  पीठासीन  हुए

 इस  विधायक  में  कहा  गया  है  कि  केवल  मान्यताप्राप्त  दलों  के  लोगों  को  ही  व्यय  करने  की  भ्र नुम ति

 होगी  ।  चूंकि  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मान्यताप्राप्त दल  मान्यताप्राप्त समझे  इस  खण्ड

 के  लिये  wea  दलों  को  मान्यताप्राप्त  नहीं  होगी  ।  पिछली  बार  निर्वाचन  आयोग  ने  मान्यता  देने  के  लिये

 जो  स्तर  निर्धारित  किये  थे  उचित  नहीं  थे  भ्र  न  ही  अन्य  देवों  में  उनका  पालन  किया  जाता  है  ।

 इंग्लैंड  में  किसी  दल  का  स्तर  उसके  कितने  उम्मीदवार  चुनाव  लड़ते  हैं  इससे  निर्धारित किया  जाता

 उसे  कितने  मत  प्राप्त  हुए  इससे  नहीं  ।  कोई  भी  दल  भ्र पने  उम्मीदवारों  पर  तभी  रुपया  खर्च  कर

 सकता  है  जब  वह  सुसंगठित  हो  ate  काफी  पुराना  हो  ।  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  स्पष्ट  नहीं

 किया  गया  है
 |  ऐसे  मामलों  के  लिये  निर्वाचन  ora  को  शक्ति  देना  सर्वथा  उचित  डा०

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 १६  PEUK  लोक  प्रतिनिधित्व  (  द्वितीय  संशोधन )  ३६५५

 विधेयक

 कृष्णन  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  लोकतन्त्र  का  तात्पर्य  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  बहुमत  दल

 भ्रमण-संख्यक दल  के  साथ  अत्याचार  करे  ।  किन्तु  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  दलों  को  मान्यता  देने  या
 उनके

 लिये  चिन्ह  निर्धारित  करने  में  ऐसा  gare
 ।

 उनके  लिये  कोई  रुकावटें  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं
 ।

 विन्ध्य  प्रदेश  में  द्वि-सदस्य  निर्वाचन  क्षेत्र  के  उप-चुनाव  के
 लिये

 दो  उम्मीदवार  प्रजासमाजवादी दो  कांग्रेस  औरो दो  हिन्दू  महासभा के  थे  ।  हिन्दू  महासभा के

 उम्मीदवारों  को  छोड़  कर  शेष  को  झपने-श्रापना  दलों  के  चिन्ह  मिल  गये  ।  हिन्दू  सभा  को  वहां  मान्यता

 प्राप्त  न  होने  के  कारण  उनका  चिन्ह  छोड़  रखा  गया  ।  हिन्दू  सभा  के  उम्मीदवार  ने  कांग्रेस  सनौर  प्रजा

 सोशलिस्ट  दल  के  उम्मीदवार को  हरा  दिया  ।  दूसरा  विजयी  उम्मीदवार  समाजवादी  दल  का  था
 ।

 जब  यह  चीज  निर्वाचन  को  बताई  गई  तो  उसने  कहा  कि  वह  समझता  है  कि  उसमें  कुछ  रुकावट

 थी
 ।  संसद्‌  को  इस  विषय  पर  गम्भीर  रतापुवेंक  विचार  करना  चाहिये  ।

 मुझे  इस  बात  पर  है  कि  एक  मान्यताप्राप्त  दल  को  व्यय  करने  की  अनुमति  देकर  उसे

 व्यय के  विवरण  में  न  दिखाना  अ्रधिकतम  राशि  के  लिये  किये  गये  उपबन्ध  के  प्रतिकूल  होगा  ।  जानता

 हूं  कि  कांग्रेस  को  are  जो  शक्ति  प्राप्त  है  उससे  वह  करोड़ों  रुपये  एकत्र  कर  सकती  है  ।  आपने यह

 बन्ध  तो  लगाया  नहीं  कि  केवल  प्रचार  पर  ही  व्यय  होना  चाहिये  ।  अ्रापने तो तो  मान्यताप्राप्त दल  के

 किसी  भी  व्यय  का  उल्लेख  किया  है  जो  मोटरकारों  कार्यकर्त्ताग्रों  को  किराये  पर  रखने  शादी में  हो

 सकता है  ।  एक  श्रमिक  अथवा  प्रभावशाली  व्यक्ति  निर्वाचन  में  लाखों  रुपये  व्यय  कर  सकता  है

 व्यय-विवरण में  केवल  १,०००  अथवा  २०,०००  रुपये  दिखा  सकता  है  ।  यदि  सभी  दल

 पार्टी  की  निधि  से  व्यय  कर  सकते  तो  फिर  इस  उपबन्ध  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है  |

 पिछलें  चुनावों  में  मुझे  कुछ  कांग्रेस  सदस्यों  ने  बताया
 कि

 कुछ  विशेष  कृपा पात्रों  का  दल  द्वारा

 बड़ा  समर्थन  किया  गया  था  ।  मंत्री भी  दिल्‍ली  में  बैठा  रहता  है  कौर  दल  चुनाव  लड़ा  करता  है  ।  यदि

 यह  सुविधा  मान्यताप्राप्त दलों  को  दी  जाती  तो  स्वयं  दलों  से  ही  व्यय-विवरण  देने  के  लिये  कहा

 जाना  चाहिये  ।  जिन  सूत्रों  से  उन्हें  धन  प्राप्त  यह  भी  बताना  चाहिये  ।  इससे  बड़ा  लाभ  होगा
 |

 कहा  यह  जाता  है  कि  कांग्रेंस  जिन  काला-बाजार  वालों  के  विरुद्ध  प्रान्दोलन  चला  रही  हैं  वे  कांग्रेस  की  जोरों

 से  सहायता कर  रहे  आपको  तो  बेधड़क  हो  कर  काम  करना  चाहिये  ।  सारे  बड़े-बड़े दल  अपना

 व्यय-विवरण  प्रस्तुत  करते  हैं  कौर  यदि  निर्धारित  अधिकतम  राशि  का  विवरण  ठीक  प्रकार  से  रखा

 जाना  है  तो  दूसरे  उपबन्ध  का  भी  पालन  किया  जाना  चाहिये  ।  लोकतन्त्र की  मेरी  परिभाषा  यह  है

 कि  चाहें  मैं  अकेला  ही  क्यों  न  मुझे  भी  वे  ही  विशेषाधिकार  कौर  श्रवसर  प्राप्त  होने

 जो  aa  दलों  को  प्राप्त  किसी  दल  के  उम्मीदवार पर  उम्मीदवार द्वारा  व्यय  करने  के

 अ्रतिरिक्त  यदि  दल  भी  लाखों  रुपया  व्यय  करता  है  तो  यह  लोकतन्त्र  नहीं  है  ।

 न्याय  भ्रौचित्य  की  दष्टि  से  मेरा  संशोधन  wea  उचित  संशोधन  स्वीकार  किया

 जाना  चाहिये  ।

 महोदय
 :  श्री

 वी  ०
 जी०  देशपांडे द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  संशोधन  सभा  के  सम्मुख  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  श्री  देशपांडे  के  संशोधन  का  करता  हुं  ।  वास्तव  में  स्वतन्त्र

 are  निष्पक्ष  चुनावों  के  लिये  संविधान  का  यह  मूल  सिद्धान्त  है  कि  सभी  दलों  को  समान  समझा  जाना

 चाहिये  ait  विशेषकर  लोकतन्त्र  की  वर्तमान  स्थिति  में  तो  सभी  दलों  को  समान  अवसर  कौर  प्रोत्साहन

 देने
 की

 अनावश्यकता  है
 ।  किसी  मान्यताप्राप्त  दल  विशेष  को  ही  प्रोत्साहन  देना  उचित  नहीं  है  ।

 ee

 past  अंग्रेजी  में  ।
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 [  को  एस०  एस०  मोर े|

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  कि  किससे  मान्यता  प्राप्त  होनी  चाहिये
 ?

 मुझे  पता  लगा

 है  कि  योजना  आयोग  ने  नियमों  के  नियम  ५  के  अधीन  कार्य  किया  है  जिसमें  दिया  gar  है  कि  योजना

 ora  नियमों  के  बन  जाने  पर  गज़ट  में  अ्रधघिसूचना  के  द्वारा  चिन्हों  की  सूची  प्रकाशित करेगा
 ।  संविधान

 पैर  लोक  प्रतिनिधित्व  झ्र धि नियम  में  कहीं  भी  निर्वाचन  आयोग  को  यह  शक्ति  देने  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया है  ।  उसमें  व्यक्तियों  को  दल  से  समझा  गया  है  |

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  निर्वाचन  आयोग  को  विशेष  रूप  में  दलों  को  मान्यता  देने  की  शाक्ति

 का
 कहीं

 भी  उल्लेख नहीं  किन्तु  निर्वाचन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  ८१  में  कहा  गया  है  कि

 निर्वाचन  अ्नायक्त न
 ने

 विभिन्न  राजनीतिक  दलों  को  सनदें दी  हैं  ।  इस  प्रकार  बहुत-से  ऐसे
 दलों

 को  सन

 मिल  गई
 हैं  जिनके  बहुत-से  लोगों  नें  नाम  तक  नहीं  सुने  ।  वास्तव  में  इससे  पता  यह  लगता  है  कि  दलों

 के  साथ  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार किया  जा  रहा  है  ।  यदि  श्राप  अप्रत्यक्ष रूप  से  यह  शक्ति देते  हैं  तो

 यह  प्रश्न  द्रव्य  जा  सकता  है  कि  यह  मान्यता  कौन  देगा  ?

 ०५६ च्  न्य

 मान
 लीजिये  कि

 श्राप  निर्वाचन  आयुक्त  कोयों  सब  अधिकार  देते
 हैं

 तो  क्या  आपने  कभी  इस  बात  का
 भी  श्रीमान  लगाया  है  कि  श्राप  उसे  कैसी  विचित्र  स्थिति  में  रखेंगे  |  वह  अपने  सहायकों  के  प्रतिवेदनों

 पर  निर्भर  करेंगे  wie  वें  सहायक  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विभिन्न  दलों  द्वारा  प्रभावित  होंगे  निर्णय  देनें

 के  लिये  उनके  पास  कोई  भौतिक  areas  नहीं  होगा  ।  '  किसी  दल  को  राष्ट्रव्यापी दल  के  रूप  में  मान्यता

 देने के  लिये  क्या  विशिष्ट  बातें  होनी  इसे  कितना  मतदान  मिलना  चाहिये  शादी  aria  के  बारे  में

 हमने  कुछ  नहीं  कहा है  ।  राष्ट्रीय  दल  के  स्तर  तथा  राज्यीय  दल  के  स्तर  के  बारे  में  हमने  कोई

 दण्ड  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  निर्वाचन  ्  को  इस  मामले  में  निष्पक्ष  बनाना  चाहती  है  तो

 उसे  चाहिये  कि  वह  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  द्वारा  इसका  उपबन्ध  करें  ।  यदि  निर्वाचन  नियमों

 के  भ्रनसार  होने  हैं  तो  नियम  में  यह  स्पष्ट  होना  चाहिये  कि  निर्वाचन  झ्रायुक्त  का  प्रभारी

 होंगा  ।  किन्तु  देश  के  राजनीतिक  जीवन  को  विनियमित  करने  के  लियें  वह  प्रभारी  नहीं  है  ।  निर्वाचनों

 का  करना  एक  बात  है  जबकि  राजनीतिक  दलों  को  मान्यता  देना  श्र  उन्हें  विशेषाधिकार  देना  दूसरी

 बात  है  एसा  करने  से  निर्वाचन  आयुक्त  राजनीतिक  जीवन  में  हस्तक्षेप  करने
 के

 लिये श्राप  कुछ

 छट  देंगे  श्र  इस  प्रकार  उसकी  निष्पक्षता  को  काफी  हानि  पहुंचेगी  |

 विधि  मन्त्री  से  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि
 किस  शक्ति  के  झ्राधार  पर  निर्वाचन  झ्रायुक्त  ऐसा

 करते हैं  |  किस  पर  दलों  को  afar  भारतीय  yya]  राज्यीय  दलों  के  रूप  में  मान्यता  दी

 जाती  @
 ?  इसका  उल्लेख  इसके  भ्र ति रिक्त  प्रतिवेदन  में  भी  नहीं  मिलता  ।

 निर्वाचन  श्रावित  ने  उन  शझ्रधिकारों  का  जो  विशिष्ट  रूप  से  कभी  उन्हें  दिये  नहीं  गयें  थे  न  कवल

 प्रयोग  ही  किया  है  भ्रमित  उन्हें  सौंपा  भी  है  ।  अधिकारों  को  सौंपने  के  लिये  संविधि  द्वारा  स्वीकृति
 ले

 लेनी  चाहिये  ।  मैं  यह  भी  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  अधिनियम  के  किस  नियम  विद्वेष  अथवा  धारा

 से  अधिकार देने  का  उपबन्ध  है  ।  यदि  कोई  ऐसी  शाक्ति  नहीं  है  तो  हमें  धारा  विशेष  पर  पुर्नविचार

 करना  होगा  |

 टेकचंद  :  मैं  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।  यदि  खंड  ४१  के  प्रस्तावित उपबन्धों

 की  गणित  के  आघार  पर  जांच  की  जाये  तो  वे  केवल  वांछनीय  झर  तकंपुर्ण ही नहीं ही  नहीं  अपितु वें  आवश्यक

 भी  हं

 यदि  वहां  शब्द  न  हो  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  एक  दल  बना  सकता  चाहे  उस  दल  में  वह

 area
 ही

 क्यों
 न

 तयों  प्रौढ़  उसका  परिणाम  यह  होगा
 कि

 सम्पूर्ण  खंड  ee ee
 हो

 जायेगा
 |

 तमक

 पं मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 १६  १९५६  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  ३६५७

 विधेयक

 यदि  हम  हमारा  निकाल  देते  हैं  तो  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  किसी  धारा  में  हम  जो  बात  कहते

 हैं  उसका  इस  उपबन्ध  के  द्वारा  दुरुपयोग  होगा
 ।

 वर्तमान  लोकतन्त्र  में  दलों  के  आधार  पर  निर्वाचन किये  जाते  हैं  ।  निर्वाचनों में  भाग  लेने  की

 व्यक्तियों को  मनाही  तो  नहीं  किन्तु  राजनैतिक  दल  ही  ददा  में  निर्वाचनों  का  प्रबन्ध  करते  हैं  ।  उनका

 कोई  राजनैतिक  उद्देश्य  होता  है  उनकी  कोई  योजनायें  होती  हैं  ।  निर्वाचक-मंडलों से  उन्होंने  वायदे  किये

 होते हैं  ।  उन्हें  किसी  कार्यक्रम  का  अनुसरण  करना  होता  है
 ।

 प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  प्रमाणित  दलों  द्वारा  किये  जाने  वाले  व्यय  की  मात्रा  पर  कोई

 बन्ध  लगना  चाहिये
 ?

 दल  सम्पूर्ण  राज्य  में  अथवा  सम्पूर्ण  देश  में  निर्वाचन  कराते  हैं
 |

 दलों के  प्रान्तीय  ait  जिला  संगठन  होते  हैं  ।  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  में  किसी  उम्मीदवार  विशेष  का

 प्रचार करते  समय  वे  दल  की  प्रोर से  भाग  लेने  वाले  सभी  उम्मीदवारों का  प्रचार  करते  हैं  ।  प्रतिकार

 व्यय  प्रौढ़  प्रचार  के  प्राय  दूसरे  साधनों पर  होता  है  ।  प्रचार  के  ये  साधन  उस  क्षेत्र

 में  उस  दल  के  सभी  उम्मीदवारों के  लिये  प्रयोग  में  कराते हैं  ।  यह  aaa है  कि  मान्यताप्राप्त

 दलों  जो  निर्वाचन  में  भाग  अपने  व्यय  का  विवरण  प्रस्तुत  करने  के  लिये  विधि  के  अ्रनुसार  दबाव

 नहीं  डालना  चाहिये  ।  acara  परिस्थितियों को  देखते  हुए  यह  व्यवहार  नहीं  है  ।  मान्यताप्राप्त

 दलों  के  व्यय  की  जांच  एक  व्यक्ति  द्वारा  भ्रमों  निर्वाचन  में  किये  गये  व्यय  की  जांच  की  तरह  नहीं  की

 जानी  चाहियें  ।  बहुत-से  उम्मीदवारों  के  लाभार्थ  किये  जाने  वाले  व्यय  की  जांच  निर्वाचन  के  दौरान

 में
 सम्भव

 नहीं  el
 अतएव  उपखण्ड  (४)

 की
 आवश्यकता

 अनुभव  हुई  ।

 कहा  गया  है
 कि

 कांग्रेस  दल  इन  उपबन्धों  का  दुरुपयोग  करना  चाहता  है
 |  किन्तु  इसमें  कोई

 तथ्य
 नहीं  है

 ।
 कोई

 भी
 ऐसा  उदाहरण  नहीं  मिलता  जहां  दल

 का
 धन  चाहे  वह  छोटा  हो

 या
 अथवा  अरन्य  किसी  बुरे  साधनों  में  काम  में  लाया  गया  हो  |

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  जिन
 दलों

 का  राजनैतिक  कार्यक्रम  होता  है  वे  अनुचित  प्रभाव  के  द्वारा  मत  खरीदते  रिश्वत  देते  हैं  प्रिया

 रुपया  व्यय  करते  हैं
 ।

 चिन्हों  के  बारें  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है
 ।

 दलों
 के

 चिन्ह  फिर  से  नियत  किये
 गये

 थे  ।  दलों  को  इसके  बारे  में  ज्ञान  था  किन्तु  अनुभव  से  हम  इस  परिणाम  पर  पहुंचे  कि  निर्वाचन
 के

 लिये  दल  बन  जाते  हैं  श्र  चुनाव  के  न  तुरन्त  ही  समाप्त हो  जाते  हैं  ।  ऐसे  दलों  के  बारे  में  यहां

 व्यवस्था की  गई  है  ।  यह  श्रावस्ती  है  कि  मान्यताप्राप्त  दलों  के  संगठन  को  ही  यह  शक्ति  मिलनी

 चाहिये  ।

 ay  उपबन्धों का  मैं  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  वे  न  केवल  तकंपूर्ण  ही  हैं  अपितु  wears

 भी

 श्री  राघवाचारी
 :

 मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  सनौर  इस  खण्ड  का  विरोध  करता  हूं  ।

 हमने  यह  देखा  है  कि  निर्वाचन  के  समय  बाजी  उन्हीं  की  रहती  है  जिनके  पास  पैसा  होता  है  ।

 में  संझा  पन  u  गया  ६६,  ६७  WTX श्री  कार  एन०  एस०  देव  )

 ६९  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  वी०
 जी०  देशपांडे

 :  मैं  संशोधन  संख्या  ६८  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  कामत
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  c  १६  में  पंक्तियां २६  से  ३२  तक  निकाल दी  जायें  |

 fait  एन०  ato  चौधरी :  मेरे  संशोधन  संख्या  ees  का  तात्पये  बिल्कुल  वही  है  जो  श्री  क  मत

 दारा  कभी  प्रस्तुत  किये
 गये  संशोधन  संख्या

 RE  का  है  |
 ह

 अंग्रेजी  में  ।



 ३६५८  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  १६  RUS

 विधेयक

 श्री  कार
 डी०  fax :

 :  मैं  संशोधन  संख्या  २१०  का  प्रस्ताव करता  हूं

 श्री  वेंकटरामन
 :
 मैं  संशोधन  संख्या  22€  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 मैं  संशोधन संख्या  १८८  १९०  का  प्रस्ताव करता  हुं  ।

 ठाकुरदास  भागने
 :

 मैं
 संशोधन

 संख्या
 ८४

 का  प्रस्ताव  करता  हूं
 ।

 श्री  कामत
 :
 मैं  संशोधन  संख्या  १३०  का  प्रस्ताव  करता  हुं  ।

 महोदय
 :

 अरब  यह  सभी  संशोधन  लोक-सभा के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  राघवाचारी  :  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  निर्वाचनों  में  हमको  प्रतिदिन  जो  अनुभव

 प्राप्त  हो  रहे  हैं  यदि  हम  उनकी  जोर  से  अ्रपनी  मूंद  लें  तो  न  तो  यह  उचित  ही  होगा  कि
 wk  न

 हम  अपने  कर्तव्यों  को  ही  पुरा  करेंगे
 ।

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  दुर्भाग्यवश  निर्वाचन  wa  केवल  उन्हीं
 ब. १५  न्य

 व्यक्तियों
 के  लिये  रह  गये  हैं  जिनके  पास  रुपयों  से  भरे  थैले  हैं  ।  व्यक्ति  अथवा  दल  जितना  aha

 धन  एकत्र कर  सकता  निर्वाचनों  में  प्रतिदिन  नियमों  का  उतना  ही  अधिक  उल्लंघन  किया  जाता  है  ।

 हम  इस  कौर  से  भ्र पनी  च  कर  यह  कह  सकते  हैं  कि  दल  ईमानदार  है  कौर  स्वर्ग  से  उतरा
 3:11

 है  प्र  दूसरे  सभी  दल  नक॑  से  करायें  ह  परन्तु  मैं  केवल  यही  बात  पुछना  चाहता  हूं  कि  हमने  निर्वाचन  व्यय

 की  अधिकतम  सीमा  किस  कारण  से  निर्धारित  की  थी  ?  इसका  प्रयोजन  केवल  यही  था  कि  रुपया  बहायें

 जाने  की  भी  एक  सीमा  होनी  चाहिये  ak  धन  को  इन  निर्वाचनों  में  अ्रधिक  महत्व  नहीं  प्राप्त  होने  देना

 चाहिये

 मैं  प्रबंध  और  त्रावणकोर-कोचीन  में  हाल  ही  में  हुए  निर्वाचनों  पर  भ्राता  हूं  जहां  रुपयों  के  थैलों

 के  मुंह  खोल  दिये  गये  थे  ।  वहां  चुनाव  मैंने  मान्यत्ताप्नाप्त  राजनीतिक  दलों  की  से  मेरे  मित्रों

 ने  लड़ा  था  ।  दिन  में  हजारों  रुपये  ard  थे  कौर  दूसरे  दिन  सभी  उड़  जातें  थे  ।  यह  कहने  का  क्या  लाभ

 है  कि  राजनीतिक  दलों  के  सम्बन्ध  में  इस  नियम  को  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिये ?  यदि  ara  इसकी

 भाषा  को  तो  इसका  यही  हैं  कि  wears  को  एक  भी  पाई  व्यय  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 परन्तु  उसी  weet  के  निर्वाचन  के  लिये  करोड़  रुपये  व्यय  किये  जा  सकते  हैं
 ।  कभी-कभी तो  मुझे

 इस  बात  का  अत्यधिक  खेद  होता  है  कि  कांग्रेस  जैसा  एक  राजनीतिक  जो  शासक  दल  इस  प्रकार

 का  विधान  ला  रहा  है  जो  किसी  व्यक्ति  के  निर्वाचन  में  खड़े  होने  के  मूलभूत  सिद्धांत  के  बिल्कुल  प्रतिकूल

 इस  हद  तक  यह  बिल्कुल  भ्रनुचित  है  कौर  इसको  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  श्राप  अपने

 लिये  कोई  विशेष  सुविधा  रखना  चाहते  हैं  तो  wer  व्यक्तियों  को  भी  उसी  की  सुविधा  दीजिये

 यह  बड़ी  प्राचीन  पहुंचाने  वाली  बात  है
 कि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किया  जाये  ate  फिर  चिकनी-चुपड़ी

 बातों  श्र  तर्क  द्वारा  उसको  इस  प्रकार  पुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  जाये  ।

 हम  संसार  के  समक्ष  उदाहरण  प्रस्तुत  करने  की  बात  करते  हैं  ।  निश्चय  ही  हमको  उदाहरण

 प्रस्तुत करने  चाहिये  ।  हम  इस  बात  को  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  जब  व्यय-लेखे  को  प्रमाणित  करने  के
 किन  क  चि

 लिये  मजिस्ट्रेट  के  सम्मुख  जाते  हैं  तो  कुछ  बातों  को  बिल्कुल  गुप्त  ही  रख  लेते हैं  ।  इसमें  सन्देह नहीं  कि

 आपने  इन  मुसीबतों  को  काफी  कम  कर  दिया  है
 ।  फिर

 भी  यह  संभव  हो  सकता  है  कि  झ्रापने  जो  प्रतिबंध

 लगाये  हैं  वह  कुछ  मामलों  में  भ्रनुचित  सिद्ध  परन्तु  इस  बात
 का

 कोई  भी  न्यायपूर्ण  औचित्य  नहीं  है
 कि

 इस  सभा  विशेष  रूप  से  विरोधी-पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  इस  उपबन्ध  का  समर्थन  किया  जाये  ।

 इसीलिये  मैं
 इस

 खण्ड  का  विरोध  कौर
 इस

 संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 में  यह  कार्य  इसलिये  कर  रहा  हूं  ।  मान  लीजिये  यदि  are  को  निकाल

 देंगे  तो  इसका  अर्थ  यह  होगा
 कि  किसी  भी  संगठन  द्वारा  किसी  भी  श्रम्यर्थी  के  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में ि

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १६  PEUR  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  २६५९

 विधेयक

 किये  गये  व्यय  को  उस  भ्रभ्यर्थी  के  निर्वाचन  व्यय  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  जब  एक  मान्यताप्राप्त

 दल  इस  प्रकार  का  व्यय  कर  सकता  है  तो  कोई  प्रत्य  दल  क्यों  नहीं  कर  सकता है  ?  इसलिये यदि  श्राप

 इस  शब्द  मान्यताप्राप्तਂ  को  नहीं  निकालते  तो  निर्वाचन  श्रावित  पर  इस  बात  का  उत्तरदायित्व

 डालते
 समय  श्री  मोरे  ने  शादी  जिन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  था  उनके  अतिरिक्त  मैं  यह  कहूंगा

 कि
 यह  नियम  अन्यायपूर्ण are  ग्रनचित च्  है  कौर  भेदभाव करता  है  ।

 श्री  एन०  राबिया  :  मैं  खंड  ४१  का  पुरा  समर्थन करता  हूं  ।
 श्री  राघवाचारी ने  खंड  ४१  के

 उपखंड  (४)  की  है  ate  कहा  है  कि  इसे  सम्मिलित  करना  अन्यायपूर्ण  है  ।  किन्तु मैं

 कहता  हूं  कि  यह  न्याय्य  क्योंकि  लोकतन्त्र  में  केवल  दलों  को  किया  जाता  है प्र ौर  बहुमत  वाला

 दल  ही  सरकार  बनाता  है  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  जिस  के  पास  करोड़ों  रुपये  चुनावों  में  एक

 प्राप्त  दल  मान  लिया  तो  वह  करोड़ों रुपये
 खर्चे  करके  जनतन्त्र  के  उद्देश्यों  को  ही  समाप्त  कर  देगा

 ।

 इसलिये  जनवादी  लोकतन्त्र  में  चुनाव  आयोग  को  केवल  दलों  को  ही  मान्यता  देनी  चाहिये
 ।

 मैं  इस  खंड

 को
 न्याय्य  ate  उचित  समझता  हूं  ।

 a

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  एक  डाक  को  भी  चुनाव  लड़ने  का  अ्रधिकार  होना  चाहिये  ।

 समझता  हूं  कि  लोकतन्त्र  में  डाकुओं  झर  समाज  विरोधी  व्यक्तियों  का  कोई  स्थान  नहीं  है
 |

 श्री  witha  गांधी  प्रतापगढ़--पद्चिम  व  जिला  नियमों  के

 wad  वह  विर्वाजत होगा

 श्री एन०  राबिया  :  जी  इसलिये  मैं  खंड  ४१  क  उपखंड  (४)  का  हार्दिक  समथन

 करता  हुं प्र ौर  सरकार  पर  लगाये  गये  आरोपों का  खंडन  करता  हूं  ,  क्योंकि  यह  केवल  एक  दल  का  प्रशन

 नहीं हैं  ।  माननीय सदस्य  ने  यह  भी  कहा  कि  केवल  कांग्रेंस  को  ही  चुनाव  लड़ने  का  अ्रधिकार  नहीं  है

 ्र  यह  तथ्य  अ्रभिज्ञात है  ।  हमारे  देश  में  बहुत-से  दल  हैं
 ।

 पिछले  चुनावों  में  wey  दलों  ने  कांग्रेस

 से
 भी

 ग्रसित  धन  खर्च  किया  ।  यद्यपि  वे  मान्यताप्राप्त दल  फिर  भी  उन्होंने  बहुत-सा  रुपया

 खच  किया  क्योंकि  उनके  न»  संसाधन  हैं  ।  उन  का  कहना  है  कि  कांग्रेस  सरकार  करोड़ों  रुपये

 करेगी  |  मझे  विश्वास  है  कि  wea  दल  भी  रुपया  खर्च  किये  बिना  चनावों  में  सफल  नहीं  हो  सकते  |

 जो  कुछ  कांग्रेस  दल  पर  लाग  होता  वही  प्रत्य  दलों  पर  भी  लाग  होता  इसलिये यह  कहना  कि  यह

 उपबन्ध  केवल  कांग्रेस  दल  के  हित  में  किया  जा  रहा  निरर्थक है  ।

 ये  आरोप  बिल्कुल  अनुचित  मैं  राशा  करता  हूं  कि  विरोधी  दल  इस  खंड  को  स्वीकार
 करेंगे

 इसका  समथन  करा  |

 ठाकुर  दास  भागव  :  में  दो  विषयों पर  चर्चा  करना  चाहता  हूं--एक संशोधन  संख्या
 ८४

 पर  जो  कि  मेरे  नाम  से  है  और  दूसरा  मान्यता  प्राप्त  दलों  के  सम्बन्ध  में  जिस  पर  माननीय  सदस्य

 ने  orate की  है  ।

 श्री  राघवाचारी का  भाषण  सुना  कौर  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  यदि  रुपया  उसी  तरह  खर्च

 किया जा  रहा  जैसा
 कि  उन्होने बताया  तो  यह  बहुत  आपत्तिजनक है

 मुझे  चनावों
 का

 कुछ  अनुभव  है  किन्तु  मैंने  कांग्रेस  दल  के  किसी  उम्मीदवार को  न  इस  तरह

 रुपया  देते  देखा  है  न
 ही  इस  तरह  रुपया  खच  करते  देखा  है  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  मामलों  में

 कांग्रेस  दल  ने  उम्मीदवारों
 को

 कुछ  रुपया  दिया  हो  क्योंकि  संभव  है  कि  उन  उम्मीदवारों  के  पास  खर्चे

 करने  के  लिये  कुछ
 न  हो  ।

 किन्तु  wear  सब  मामलों  में  दल  जो  भी  रुपया  देते  वह  प्रचार  के  लिये

 श्र  वातावरण  को  अनुकूल  बनाने  के  लिये  ही  देते  हैं
 ।

 लोकतन्त्र  में  यह  कसे  कहा
 जा  सकता  है  कि

 मूल  प्र्  में
 ।
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 [  पंडित  ठाकर  द
 rr  en

 भागव |

 बदल  निधि  के  मामले  में  बराबर  होने  चाहिये  ;  कौर  सब  के  पास  बराबर  रुपया  होना  चाहिये

 सब
 को  बराबर

 धन
 खर्चें  करना  चाहियें

 ।
 मेरे  विचार  में  ऐसा  करना  बहुत  कठिन  है  |

 मेरे  माननीय  मित्र  की  arta  वास्तव  में  खर्च  की  अ्रधिकतम  सीमा  के  बारे  में  है  ।  जहां  तक

 चुनाव  के  व्यय  का  सम्बन्ध  उम्मेदवार  को  ग्रीन  खर्चे  का  पूरा  लेखा  देना  होगा  ।  किन्तु  यदि

 लक्षणा
 से  उसके

 दल
 ने  उसकी  सफलता  के  लिये  कुछ  खर्च  किया  तो  वह  खर्च  लेखें  में  सम्मिलित  नहीं

 किया
 जायेगा  ate  यह  अधिकतम

 सीमा  में  नहीं
 कराया  |

 मुझे  श्री  वी  ०  जी०  देशपांडे का  संशोधन  देखकर  बहुत  श्रादचर्य  हुमा है  ।  मान  लीज़िये दल  किसी

 विशिष्ट  उम्मेदवार  पर  खर्चे  नहीं  करता  है  ।  श्री  पाटनकर  या  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  त्रावणकोर-को चीन

 में  एक  भाषण  देते  उसका  प्रभाव  पंजाब  प्रौर  प्रत्य  स्थानों  पर  भी  पड़ता  है  ।  तो  जहां  तक  पंजाब

 ग्न्य  स्थानों  के  उम्मेदवार  का  सम्बन्ध  उसने  कोई  रुपया  खर्च  नहीं  किया  परन्तु  उसे  इस  से
 लाभ

 होता है  क्योंकि  वह  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  के  दल  का  है  ।  श्राप  कैसे  कह  सकते  हैं  कि  जहां  तक
 ग्र धिक तम

 सीमा का  सम्बन्ध  किसी  विशिष्ट  नेता  के  दौरे  पर  किये  गये  व्यय  को  उस  उम्मेदवार  जिसको  इससे

 लाभ  पहुंचता  निजी  लेखे  में  सम्मिलित  किया  जाये
 ?

 मेरे  माननीय  मित्र  कहते  हैं  कि  सारा
 धन

 सब  उम्मीदवारों  में  बांट  कर  इसे  प्रत्येक  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  में  दिखाया  जाना  चाहिये
 |

 वार  ने  कुछ  खर्च  नहीं  किया  ae  न  ही  उसने  कांग्रेस  दल  से  कोई  सहायता  फिर  भी  मेरे  माननीय

 मित्र  कहते  हैं  कि  यह  व्यय  उन  सब  में  बांट  दिया  जाना  चाहिये  ।  क्या  यह  उचित  है
 ?

 निर्वाचन  ऑ्रायोग  ने  केवल  कुछ  दलों  के  लिये  केवल  चिन्ह  निश्चित  किये  थे  ।  aa  इस  विधेयक

 में  पहली  बार  कहा  जा  रहा  है  कि  निर्वाचन  द्रायक्त  को  दलों  को  भ्र भि ज्ञात करना  चाहिये  |
 उसे  यह

 प्राधिकार  न  देना  उचित  नहीं  होगा  ।  यदि इस  देश  में  दलों  को  मान्यता  प्रदान  की  ही  जानी  है
 तो

 ऐसा  करने  के  लिये  निर्वाचन  ara  के  सिवाय  ौर  किसी  प्राधिकारी  या  व्यक्ति  को  मान्यता  प्रदान

 करने  का  भ्र धि कार  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।  वह  सब  चनावों  की  शुद्धता  के  लिये  उत्तरदायी
 कौर

 चूंकि  वह  सब  दलों  से  ऊपर  है  दौर  उसका
 किसी

 दल  से  सम्बन्ध  नहीं  है  इसीलिये  उसको  ही  दलों
 की

 मान्यता  प्रदान  करने  का  अ्रधिकार  दिया  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  व्यय  का  सम्बन्ध  है  यह  प्रश्न  पहले  कभी  उत्पन्न  नहीं  sar  ।  पहले  केवल  चिन्ह  निश्चित

 रने  की  था  |  हम  चुनाव  द्वारा  दलों  को  मान्यता दिये  जाने  की  व्यवस्था कर  रह  ह  |

 इसमें  इन  बातों
 का

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  है
 कि

 इन  दलों  का  इनके  सदस्यों की  संख्या  नौ

 कार्यक्रम क्या  होंगे  ।  इन  बातों  का  निर्णय  at  होना  है  ।  wet  तक  एक  ही  सामान्य  निर्वाचन  हुआ
 nN  ब ७

 दूसरा  होने  वाला है  ।  ये  बातें  धीरे-धीरे तय  हो  जायेंगी  ।  पहले  ऐसे  उपबन्ध  आवश्यक नहीं

 थे  ।  जब  तक  दलों
 को

 अभिज्ञात  करने  के  सम्बन्ध  में  कठोर  नियम  नहीं  होंगे
 ak

 जब  तक  इन
 नियमों

 का  सावधानी -से  श्रनसरण  नहीं  किया  निर्वाचन  झ्रायोग  के  लिये  अपनी  इच्छानुसार  दलों  को

 मान्यता  प्रदान  करना  उचित  नहीं  होंगा  |  अभी  तक  अधिकतम  सीमा  कौर  दलों  के  व्यय  के  सम्बन्ध

 में  नियम  लागू  भी  नहीं  किये  गये  हैं  प्रौढ़  हमें  यह  मालम  नहीं  कि  इनका  क्या  रूप  होगा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  सदन  को  अधिकार  है  कि  वह  संशोधन  के  द्वारा  यह  निर्धारत  करें  कि  निर्वाचन  आयोग  श्रमिक-प्रमुख

 aa  गर झौ  अमुक  सिद्धान्तों  के  अनसार  दलों  को  अ्रभिज्ञात  करेगा  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  कांग्रेस

 दल  को  या  किसी  भी  wea  दल  को  अधिमान  दिया
 जाये

 ।
 मैं  यह  इसलिये  कहता  हूं

 कि
 यदि  मेरे

 दल

 के  साथ  कोई  विभेदकारी  व्यवहार  किया  तो  चुनाव  निदेशक  हो  जायेंग े।  मुझे
 इस

 बात  के  बारे

 में  उतनी  ही  चिन्ता  जितनी  कि  विरोधी  पक्ष  के  किसी  सदस्य  को  कि  इन  दलों  को  मान्यता देने के

 लिये
 सभा  द्वारा

 नियम  बनाया  जाना  उचित  होगा  |  किन्तु  जहां  नियम  नहीं  हैं  प्रौढ़  कुछ  कार्यवाही  नहीं



 १६  LENE  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन )  ३६६१

 विधेयक

 की  गई  है  वहां  यह  कि  कांग्रेस  यह  चाहती  है  या  वह  चाहती  उचित  नहीं  है  ।  जहां  तक  दलों  को

 मान्यता  देने  का  सम्बन्ध  है  ,  कांग्रेस  अ्रपने  लिये  कोई  वरीयता  नहीं  चाहती  है  |

 मैं  व्यय  की  उच्चतम सीमा  निर्धारित किये  जाने  के  पक्ष  में  हूं  ।  कई  लोग  इसके  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  चुनाव  लड़ने  में  धनी  प्रौढ़  निर्धन  दोनों  को  समान  अवसर  मिले
 ।

 जहां  तक  २४,०००

 रुपयों  का  सम्बन्ध  हरेक  व्यक्ति  इतना  व्यय  नहीं  कर  सकता  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  श्राप  उसे  कम  करेंग े?

 ठाकर  दास  भागने
 :

 किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  में  चर्चा  हुई  थी  ।  निर्वाचन

 ने  व्यय  की  उच्चतम  सीमा  के  बढ़ायें  जाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  प्रवर  समिति  इस  निकले

 wea  कि  उसे  वैसा  ही  रहने  दिया  जाये  atk  सीमा  का  निर्धारण  निर्वाचन  झ  द्वारा  किया  जायें  ।

 जहां  तक  किसी  मान्यता  प्राप्त  दल  का  सम्बन्ध  है  उसे  प्रचार  करने  की  अनुमति  देने  में  कोई

 अनुचित बात  नहीं  है  ।

 fait  एस०  एस०  गोरे  तो  श्राप  उन  विशिष्ट  बातों  को  क्यों  नहीं  कहते  जिन  पर  वह  व्यय  कर

 सकते  हं
 ? क  नद

 पंडित ठाकर  दास  भागने  :  मैं  चाहता  हूं
 कि

 यदि  दल  द्वारा  किसी  ऐसे  उम्मीदवार  को  सब

 दिया  जाता  है  जिसकी  हैसियत  खर्च  करने  की  नहीं  है  तो  उक्त  राशि  उसके  व्यक्तिगत  लेखे  में  दिखायी

 जानी  चाहिये  ।  प्रचार  कार्य  के  सम्बन्ध  में  दलों  के  अधिकार  ale  उनकी  गतिविधियों की  परिधि

 चन  आयोग  द्वारा  स्पष्ट  की  जानी  चाहियें  ।  जहां  तक  प्रचार ae  देश  में  उचित  वातावरण  निर्माण

 करने  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  दल  को  ऐसा  करने  का  अधिकार  किन्तु  नियमों  के  में  उसका

 परिणाम  निर्वाचन  आयोग  को  शक्तियों  को  किसी  हद  तक  सीमित  करने  में  होगा
 ।

 मैं  हूं  कि

 सभी  दलों  के  लिये  शर्तें  समान  हों  मेरा  श्याल  है  कि  श्री  मोर  का  दृष्टिकोण  यही  है  ।  हम  यहां एक

 खंड  जोड़  सकते  हैं
 ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे :  वास्तव  में  मैं  तकों  के  आगे  परास्त  हो  गया  हूं
 |

 ठाकुर  दास  भागने
 :
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सभा  में  हम  एक  ऐसा  नियम  बनायें  जिससे

 कि

 हम  यह  कह  सकें  कि  निर्वाचन  आयोग  किसी  विशिष्ट  आधार  पर  दलों  को  मान्यता  प्रदान  करेगा  ।  में

 तो  यहां  तक  कहूंगा  कि  दल  द्वारा  उम्मीदवार  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  जाये  इसकी  परिभाषा

 हमें  करनी  चाहिये  ।  यदि  यह  दो  बातें  कर  ली  जाती  हैं  तो  सब  ठीक  होगा  ।  मेरा  नम्र  निवेदन है  कि

 यहां  श्राप  नियम  का  निराकरण  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इस  बात  पर  हम  सभी  सहमत  हैं  कि  दलों  को  चुनाव

 लड़ने  की  अनुमति दी  जाये  ।  दल  कौर  उम्मीदवार  के  बीच  सम्बन्ध  ही  क्या  रह  जाता  है  यदि  उसका

 दल  उसे  प्रचार  कार्य  में  सहांयता  न  दें
 ।

 इस  प्रसंग  में  मैं  स्वयं  अपने  मामले
 का

 उदाहरण  दे  सकता  हूं
 ।

 गत  निर्वाचन में  इस  आशय  की

 अफवाह  फैली  थी  कि  मेरे  विरुद्ध  कम्युनिस्ट  दल  का  जो  उम्मीदवार  था  उसे  कम्यूनिस्ट  दल  से  १०,०००

 रुपये  मिलें  थे  ।  मैं  गड़े  मुर्दे  उचाड़ना  नहीं  चाहता  हूं  फौरन न  कोई  निराधार  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 हमें  एक  ऐसा  नियम  बनाना  चाहिये  जिसका  सभी  दलों  द्वारा  पालन  किंया  जाये  ।

 जहां  तक  मेरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  ,  मेरा  निवेदन  है  कि  oe eo  ee

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं
 ।

 इस  बीच  सच्च

 द्वारा  राज्य  सभा  से  प्राप्त एक  संदेश
 पढ़  कर  सुनाया  जायेगा

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 २६६२  १६  १९५६

 =  वाण राउ  सभा  से  ध: सददा

 सचिव :  मुझे  राज्य-सभा के  सचिव  से  यह  संदेश  प्राप्त हुमा  है  :

 लोक-सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  मिला  है  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी

 १६  १९५६  की
 बैठक

 में
 लोक-सभा  की

 इस  सिफारिश  से  सहमत  होते  कि  राज्य-सभा

 भारत
 के  संविधान में  शौर

 आगे
 संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  सम्बन्धी  सदनों की  संयुक्त

 समिति  में  सम्मिलित  संलग्न  प्रस्ताव  पारित  कर  दिया  है  कौर  वह  लोक-सभा से  सिफारिश

 करती है  कि  संयुक्त  समिति
 को  २३  2EUg  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने का  अनुदेश

 दिया  जाये  ।

 उक्त  संयुक्त  समिति  में  काम  करने  के  लिये  राज्य-सभा  द्वारा  नामनिर्देशित  सदस्यों  के

 नाम  प्रस्ताव  में  दिये  गये  हैं  1.0

 प्रस्ताव

 यह  सभा  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य-सभा  भारत  के

 संविधान  में  प्रौढ़  झाग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  सदनों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 हो  कौर  संकल्प  करती  है  कि  राज्य-सभा  के  यह  सदस्य  उक्त  संयुक्त  समिति  में  काम

 करने  के  लिये  नामनिर्देशित  किये  जायें  :  श्री  करार  एस०  श्री  बी०  एम०

 श्री  चन्दूलाल  पी०  श्री  पी०  एस०  राजगोपाल  श्री  एस०  छत्ता नाथ

 श्री  एच०  पी०  श्री  पी०  एन०  श्री  पी०  डी०  हिम्मत

 श्री  सी०  एल०  श्री  राम  बहादुर  श्री  वी०  प्रसाद  श्री  जसवन्त

 श्री  राजेन्द्र  प्रताप  श्री  एन०  रार ०  श्री  एम०  सी०  शाह  |

 यह  सभा  लोक-सभा  से  यह  भी  सिफारिश  करती  है  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  को  २३

 ecu an wade तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  की  अनुदेश  दिया  जाये  0.0

 सभापति  महोदय
 :  इस  मामलें के  बारे  में  एक  बात है  :  इस  सभा

 ने  सिफारिश
 की  थी  कि

 समिति  का  प्रतिवेदन  १८  मई  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  चूंकि  राज्य-सभा  द्वारा  उसे

 जनक  समझा  नहीं  गया  है  इसीलिये  उन्होंने  २३  मई  का  सुझाव दिया  है  ।  में  तराशा  करता  हुं  कि  सभा

 इससे  सहमत  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोर  :  एक  औचित्य  sea  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है

 कि  यदि  इस  विशिष्ट  संकल्प  में  संबोधन  करना  है  तो  उसके  लिये  प्रस्ताव  में  संबोधन  करने  वाला  एक

 संशोधन  प्रस्तुत  करना  होगा  |

 सभापति  महिला  :  यह  स्वीकार  किया  जाता  है  कौर  बाद  में  इसे  किया
 जायेगा  ।

 इसके  पहचान  १७  १९४६  के  साढ़े  दस  बजे तक  के  लिये  स्थगित हुई

 ५ ग्रेजी  में  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १६  LENE

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  vo  RRO

 प्रतीत  भारतीय सेवा  १९५१  की  थारा  ३  उपधारा  (२)

 के  oid  गृह-कार्य  मंत्रालय  निम्न  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  गई  |

 (
 १)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  )  १९५४ में

 संशोधन  करने  वाली  अ्रधि-सुचना  संख्या  एस०  आर०  तरो ०

 ११२४,  दिनांक  १४  ae ean

 (२)  भारतीय  पुलिस  सेवा  )  १९५४  में  कतिपय

 संशोधन  करने  वाली  अवधि-सुचना  संख्या  एस०  श्रार०  ्रो ०

 ११२४,  दिनांक  १४  मई  ce Oa | ॥

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 उपस्थापित  ३६० १४

 तिरपनवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया

 विधेयक  स्थापित  ३६१०-११

 भारतीय  झ्रायकर  विधेयक

 विधेयक  विचाराधीन  ae  oe  २६११-६१

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  लोक  प्रतिनिधित्व  (Feet  संशोधन )

 विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव पर  चर्चा  जारी  रही  ।

 प्रस्ताव  स्वीकार  तथा  खण्डों  पर  विचार  आरम्भ  टूटा  ।

 खण्ड ३,
 ५

 से  ३१,  ३३६  कौर  ३५  से
 ४०

 स्वीकृत हुए  |  नया

 खण्ड  १०क  भी  स्वीकृत  gar  |  खण्ड ४,  ३२  शर  डे

 संशोधित  रूप  में  स्वीकृत  हुए  ।  खण्डों  पर  विचार  समाप्त

 नहीं  हुमा  |

 राज्य-सभा  स  सन् ददा  RSRR

 सचिव  ने  लोक-पता को  बताया  कि  उन्हें  राज्य-सभा  से  यह  सन्देश  मिला

 है  कि  राज्य-सभा  ने  अ्रपनी  १६  PERG  की  बैठक

 में  लोक-सभा  की  यह  सिफारिश  स्वीकार  करली
 है  कि  राज्य-सभा

 संविधान  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 में  भाग  लेंगी  और  लोक-सभा  से  यह  सिफारिश  भी  की  है  कि  वह

 संयुक्त  समिति  को  २३  ae Oo  तक  अपना  प्रतिवेदन देने  का

 waar  दे  ।

 १७  2EXs  के  लिये

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  पर  ate  ot  विचार  ।

 RRR
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